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 LOK  SABHA

 1  1976/12  1898
 (TH)

 Thursday,  April  1,  1976|Chaitra  12,  1898 ( (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 maa  महोदय  पोठासीन  हुए

 MR..  SPEAKER  in  the  Chair

 निधन  ararat  उल्लेख

 OBITURY  REFERENCES

 श्रध्यक्ष  zea  :  मुझे  सभा  को  श्रीਂ  वी  ०  एस०  शिवप्रकाशम  के  निधन  के  बारे  जिनकी  61

 ay  की  अय  में  284,  1976  को  के  तंजावर  जिलें  के  मन्नारगड़ी  स्थान  पर  मत्य

 हो  गई  सुचित  करना  है  ।

 श्रीਂ  faraxasrar  1950-52  के  दौरान  ग्रस्थापीਂ  संसद
 ~

 सदस्य  थें  ।  उन्होंने  मदुर  जिले

 में  शोषित  वग  के  perry  काय  किया  ale  अनेक  सामाजिक  संगठनों  से  सम्बद्ध  रहे  |

 हमें  इस  मित्र  के  खोने  का  बेहद  दुःख  है  ग्रौर  मुझे  विश्वास  है  कि  संतप्त  परिवार  को  सांत्वना

 देने  में  सभा  मेरे  साथ  है  ।

 सभा  दुःख  प्रकट  करन ेके  लिए  थोड़ी  देरे  के  लिए  मौन  खड़ी  हो  ।

 area  कुद  देर  के  लिए  पौन  खड़े

 (The  Members  then  stood  in  silence  for  a  short  while)

 watt  के  मौखिक  saz

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चाय  बागानों  में  महिला  श्रमिकों  के  कार्य  भार  में  ate

 3472.  Ml  सपर  मरर्जो  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  समान  वेतन  1976  के  पारित  होने  के  बाद

 चाय  बागानों  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  ate  ara  महिला  श्रमिकों  कें  कार्य  भार  में  वृद्धि  हुई

 है  ;  प्रौर

 यदि  पाइ  रोकने  के  लिये  1६!  सन
 उठ  sy  Lan  he  oo  वग  न  थी

 या  उपाय  किये हैं  ?

 1015



 Oral  Answers

 April
 I,  1976

 श्न्स  मंत्री  (att  रघुनाथ a)  :  ANS
 कवल “लालच

 वरण  सभा  की  मेज  पर  दिया त्र  )«  पश्न  ।

 गया है

 विवरण

 असम  पश्चिम  बंगाल  aris  की  राज्य  सरकारों  ने  निम्नॉनुसार  सूचित  किया  है

 में  महिला  श्रमिकों के  काय  भार  में  कोई  वृद्ध  नहीं हुई  ।  कम  से  कम  अरब  तक

 कोई  शिकायत  प्राप्त न  हीं  हुई  1”

 बिहार  इस  राज्य  में  समान  वेतन  1976  के  पारित  होने  के  बाद  महिला  श्रमिकों

 के  कार्यभार
 में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  तदनु सा  कोई  कार  वाई  करने की  श्रावश्यकता

 नहीं है  1!”

 हिसाचल  प्रदेश  इस  समय  बागान  श्रम  1951  के  श्रन्तगत  13  चाय-बागानਂ  झ्राते

 @  ।  समान  वतन  ्रधया देश  के  उपबंधों  को  उपर्थुक्त  चाय  सम्पदायों  में  लाग  कर  दिया

 गया है
 ।  महिला  कमंचा  रियों  की  मजदूरियों  में  भ्रसमानता  को  समाप्त  कर  दिया

 गया  है  ग्रा  भ्रक्तुब र  1975  से  समान  ASI  रियां  प्राप्त  कर  रही  हैं  ।  विधान

 के  पारित  होने  के  बाद  महिला  श्रमिकों  के  कार्यभार  में  व  द्धि  होने  की  कोई  सूचना

 नहीं  मिली  है  ।”

 afaanzy  बतन  1975  जिसके  स्थान  पर  एक  अधिनियम  प्रतिस्थापित

 कर  दिया  गया  के
 7

 कार्यान्वयनਂ  के  फलस्वरूप  चाय  बागानों  में  कार्य  कर  रही

 महिलाश ंके  कार्यभार  में  वृद्धि  होने  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 त्रिपुरा  Gary  वतन  श्रध्यादेश  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  अधिसुचना  जिसके  अनसार

 बागानों
 में  इसे

 15  1975  से  लाग  करना  का  श्रतुसरण  करते  हुए

 बागानों  में  पुरुष  ale  महिला  श्रमिकों  को  समानਂ  मजदू  रियां
 देने

 के  लिए  बागानों

 को  निदेश  दिए  गए  थे  ।  महिला  श्रमिकों  को  कम  दर  पर  भगतान  किया  जा  रहा

 था  भ्रौंर  उनका  कायभार  पुरुषों  की  अ्रपेक्षा  पर्याप्त  कम  था  ।  यह  प्रश्न  उत्पन्न  हुमा

 कि  उनकी  मजा  रियां  पुरुषों  के  समान  कर  देने  क्या  महिला  श्रमिकों  का

 कार्यभार  भी  पुरुषों  के  लिए  निर्धारित  स्टैंडडਂ  तक  बढ़ा  देना  चाहिए  ।  नियोजकों

 mit  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  बलाई  गई  थी  ale  उन्हे  निदेश  दिए

 गए  कि  वे  प्रशन को  व्यापक  रूप  से  जांच  करें  तथा  कोई  तरीका  श (2 उ ढा  जाय  ।  क्योंकि

 सभी  स्तरों  पर  विचारविमशे  करना  है  AT:  इसमें  कुछ  समय  लगगा  |

 पदिचस  बंगाल  (a)  पश्चिम  बंगाल  में  किसी  विशिष्ट  चाय  बागानਂ  में  समान  aaa

 के  पारित  होने  के  बाद  महिला  श्रमिकों  के  कायभार  में  बद्धि  संबंधी  काई  विशिष्ट

 शिकायत  नहीं  प्राप्त  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 2-  श्रम  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामशं  करके  विधान के  कार्यान्वयन
 ज्र्स्त  रखता  है  । को  पुनरीक्षा  करनें  का  प्र मता

 2



 चैत्र  12,  1896  (35) )  मौखिक  उत्तर

 at  समर  :  विवरण  में  पश्चिमी  बंगाल  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया है
 ।  पांच  सप्ताह

 qa  मैंने  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाइगुड़ी  जिले  में  चाय  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  ।  वहां  मुझे  सभी  ने

 एक  स्वर  से  शिकायत  की  थी  कि  इस  अधिनियम  के  पारित  होने  के  बाद  से  महिला  श्रमिकों  का

 भार  बढ़ा  दिया  गया  है  इस  कारण  चाय  बागानों  में  भारी  रोष  व्याप्त  है  ।  अरन्य  चाय  बागानों  विशेषकर

 आसाम  क्षेत्र  से
 भी ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  परन्त  मंत्री  जो  कह  रहे  हैं  कि  हमें  ऐसी  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  ।  क्या  मंत्रीजी  को  श्रमिकों  का  कोई  विज्ञापन  मिला  है  यदि  तो  उसमें  क्या  शिकायते

 की  गई  हैं  ।  यदि  क्या  मंत्नी  जी  इस  तथ्य  को  मानेंगे  कि  समान  काय  के  लिए  समान  वेतन  के  अधार

 पर  महिला  श्रमिकों  का  कार्य-भार  बढ़ा  दिया  गया  है  ?

 यह  भी  शिकायत  है  कि  पुरुष  श्रमिकों  का  कार्य-भार  भी  बढ़ाया  गया  है  इसका  पह  बताया

 जाता  है  कि  महिला  श्रमिकों  का  काय  बहुत  कम  है  ।  श्रत  अगर  उन्हे  समान  वेतन  लेना  है  तो  उन्हे  झधिक

 कार्य  करना  होगा  ।  मंत्री  जी  इस  विषय  पर  प्रकाश  डालें  ।  यदि  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  तो  क्या

 वह  इस  मामले  की  जांच  करेंगे  श्रौर  कामिक  संघों  से  कहेगे  कि  यदि  कोई  शिकायत  हो  तो  उन्हें  भेजी  जाये  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  इस  विधेय  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  उत्तर  मैंने  विवरण  में  दे  दिये  हैं
 ।  सदस्य

 महोदय  ने  पूछा  है  कि  क्या  मुझे  कोई  शिफायत  मिली  है  तो  उसका  उत्तर  यह  है  कि  ate  इंडिया  प्लांटेशन

 वर्क्  कलकत्ता  ने  19  दिसम्बर  1975  को  कहा  था  कि  eae  किये  जाने  पर  भी

 feat  भी  चाय  वागान  में  महिला  श्रमिकों  को  समान  वेतन  नहीं  दिया  जाता  ।  इसी  प्रकार  नीलमलाई

 प्लांटेशन  वकेसं
 यूनियन  कुर  के  2  1976  के  पत्र  में  यह  लिखा  गया  कि  :

 उदयोग  में  यह  प्रथा  चल  रही  है  कि  पुरुषों  के  ग्रेड  1  महिलाओं  को  ग्रेड  2

 में  नियुक्त  किया  जाये  ।  यह  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  है  कि  श्रमी  तक  किसी  भी  महिला

 को  ग्रेंड  1  ग्रौर  पू  ष  की  ग्रेड  2  में  नियुक्त  नहों  किया  गया  है  ।  चाय  के  बागों  में

 मुख्य  कार्य  चाय  की  पत्तियां  तोड़ना  है  ।  पुरुषों  को  महिलाओं  की  aT  50  पैसे

 अधिक  मिलते  हैं  जर्बाक  दोनों  एक  ही  काम  करते  हैं  ।  यह  बात  भी  aaa req  है  कि

 स्त्रियां  इस  ara  में  alae  दक्ष  हैं  ate  कुशल  हूं  ।  उनका  उत्पादन  भी  alae  हता

 है  ।

 यह  शिकायत  है  जो  हमें  मिली  है  ।  ज॑ब  मैं  कलकत्ता  में  था  तो  मैंने  श्रम  मंत्री  जो  से  अनुरोध  किया

 शा  कि  वह  इ  स  मामले  की  ग्रोर  ध्यान  दे  तथा  संबंधित  पक्षों  स ेमिल  कर  यंह  देखें  कि  समान  बेतन  परधिनियम

 ह को  प्रकार  ल  गू  किया  जा  सकता  है  ?  राज्य  सरकारों  के  मंत्रियों  के  साथ  वार्ता  करके  इस  अधिनियम

 को  लागू  करनें  का  मेरा  प्रस्ताव  है  पता  चले  कि  Ha  उसे  लागू  किया  जा  सकता  हूँ  ।

 श्री  समर  मुघर्जी  :  महिला  श्रमिकों  की  इस  लिए  छंटनी  की  जा  रही  है  कि  वे  पुरुष  श्रमिकों  के

 बराबर  कार्य  नहीं  करती  यद्यपि  उन्हें  उतनी  ही  मजदूरी  fait  है  ।  क्या  श्राप  को  इस  की  जानकारी  है

 शर  क्या  a  महिला  श्रमिकों  की  छंटनी  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  करेंगे  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  2
 मुझे  कई  जगह  यह  बात  कही गई  है  ।  मैंने  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम  मंत्री  के  ध्यान

 में  यह  बात  ला  दी  है  ।  लेकिन  अरब  विधि  बन  जाने  से  चाय  बागानों  के  श्रमिक  भी  उसके  are

 हैं  इसलिए  स्थिति  में  परिवर्तन  हो  गया  है
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 श्रीमती  पावती  कृष्णन  जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  उससे  पता  चलता  है  कि  सभी

 राज्य  सरकारें  श्रात्मतुष्ट  श्रालसी  हैं  ।  उनका  कहना  केवल  यही  है  कि  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 मझे  पता  है  कि  जलपाइगड़ी  में  प्लांटेशन  बकस  यूनियन  की  समन्वय  ने  बागानों  में  भेदभाव  बरते

 जाने  शर  ऑ्रेपनी  ईच्छा  से  कार्यभार  बढ़ाये  के  विरोध  में  एक  प्रस्ताव  पास  कर  के  राज्य  सरकार

 को  भेजा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  इस  को  किस  प्रकार  लाग  किया  जायेगा  शौर  कितनी

 राज्य  सरकारों  ने  सांविधिक  iar  को  पूरा  करते  हुए  पराभर्शदात्री  समितियां  farsa  की  हैं  क्योंकि

 यह  बात  सत्य  है  कि  राज्य  स्तर  पर  विभिन्न  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  छंटनी  wife  की

 ancaral a से  श्रच्छी  तरह  निपटा  जा  सकता है  ।  इसके  अ्रतिरिवत  झधिनियम  के  उपबंध  के  श्रनसा र  क्या

 राज्य  सरकारों  ने  समान  वेतन  अ्रधिनियम  के  परिच्यलन  से  संबंधित  समस्याश्रों  के  निपटारे  के  लिए

 विशेष  श्रधिकारी  नियुक्त  किये  हैं  ।  विभिन्न  उपबंधों  को  लाग  कराने  के  बाद  ही  हम  इन  मामलों  को  श्रोर

 ध्यान  दे  पायेंगे  उन्हे  शीघ्र  लांग  किया  सकेगा  हर  बार  संसद  में  ऐसे  प्रश्न  करने  की  जरूरत

 न  होगी  क्योंकि  इस  कारण  काफी  विलम्ब  होता  है  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  जनवरी  में  श्रम  मंत्रियों
 >

 सम्मेलन  में  जब  इस  विषय  पर  चर्चा  हई  थी  तो

 कई  श्रम  मंत्रियों  ने  कहा  कि  समितियों  की  व्यवस्था  करने  स्रोर  विशेष  अ्रधिकारी  नलियक्त

 करने  के  लिए  उन्हे  3  मास  की  अवधि क की  जरूरत है  ।  हालांकि  श्रध्यादेश  26-9-75  को  जारी  किया

 गया  था  तौर  बाद  में  उसे  संसद  द्वारा  पास  भी  कर  दिया  गया  है  तथापि  मैं  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता

 कि  इस  विषय  में  मैं  cag  राज्य  सरका  रों  के  श्रम  मंत्रियों  से  व्यवितगतਂ  रूप  से  सम्पक  करूंगा  त्ौ न्य

 राव  समितियों  विशेष  अधिकारियों  की  निथुवित  का  काय  त्वरित  गति  से  करने  के  लिए  प्रयास

 किये  जायेंगे  ।

 attadt  पार्वती  कृष्णन  :  यदि  कोई  अ्रधिका री  नियुक्त  होगा  तो  वह  24  घंटे  में  कार्य  कर  सकेगा  ॥

 श्री  नाथ  रडडी  :  कानन  में  इन  दोनों  की  नियत  की  व्यवस्था  है  ।  इस  कार्य  में  शीघ्रता लाने

 के  लिए  मैं  स्वयं  संबंधित  afeaaifeat  से  सम्पकं  करूंगा  |

 श्री  वी०्कें०  ataateay  :  यह  संतोष  की  बात  है  कि  मंत्रीजी  ने  सभा  को  यह  श्राश्वासन  दिया

 है  कि  वह  इस  मामले  में  व्यक्तिगत  रूप  से  रुचि  लेकर  श्रम  मंत्रियों  से  परामश  करके  परामर्शदाल्ली  सर्मित्यों

 art  विशेष  की  निर्यक्ति  के  कार्य  में  करेंगे  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  श्रोर  चाहता  हूं  कि  यह  केवल  चाय  बागान  उद्योग में

 कार्य  भार  के  बंटवारे  का  प्रश्न  नहीं  वरन  कुछ  क्षेत्रों  में  श्रमिको  को  काफी  कम  वेतन  देने  का  भी  मामला

 है  उदाहरण  के  fact  दार्जलिंग  में  सभी  श्रमिकों
 को

 wea  क्षेत्र  की  श्रमिकों
 की  42  पसे  कम

 जाते  हैं  हालांकि  दार्जलिंग  चाय  की  कीमत  विश्व  में  सबसे  श्रधिक  है  ।

 अध्यक्ष  Welea  नहीं  नहीं  ।  झाप  अन्य  बातों  में  न  आयें  ।  प्रश्न  महिला  श्रमिकों  के  कार्य-भार

 के  बार  में  है  ।
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 श्री  Ho  aaa  :  दाजेलिंग  चाय  बागानों  में  महिला  या  पुरुष  सभी  श्रमिकों  को  42

 पैसे  कम  दिये  जाते  हैं  ।  वहां  ota  मंत्री  बागान  श्रमिकों  के  लिए  सुविधाओं  का  aarqy  कैसे  करेंगे  जबकि

 कोई  सुविधा  दी  ही  नहीं  जाती  ?  केन्द्र  झयवा  राज्य  में  श्वम  मंत्रालय  के  पास  कौन  सीं  मशीनरी  है  ।

 | eye  नंहीं  नहीं  ।  श्रगला  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ।

 नगरीय  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  में  वद्ध

 *  5343.  श्री  arart  चटर्जी  :

 श्री  एस०  रास  गोपाल  रेड्डी  :

 क्या  श्रम  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !  क्या  देश  में  रोज़गार  दफ्तरों  के  चालू

 रजिस्टरों  में  at  व्यक्तियों  की  संख्या  1975  के  अंत  में  90  लाख  a  अधिक हो  गई  थी  ;

 इस  कुल  संख्या  में  रोजगार  ढूंढने  ले  शिक्षित  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  थी  ;

 नगरीय  क्षेत्रों  में  रोजगर  ढंढने  वाच  व्यक्तियों  की  संख्या  में  इतनी  वृद्धि  होने  के  क्या

 कारण  श ग्रौर

 नगरों  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  दूर  करने के  लिए  क्या  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बालगोविन्द
 :  ्रौर  (a).  विवरण

 सभा  की  मेज  प  रख
 म्ह  e

 ad!  गया  है दि  ।

 विवरण

 श्रौर  31-12-1975  को  चालू  रजिस्टर  में  नौकरी  चाहने  वालों

 सभी  बेरोजगार  नहीं  की  संख्या  93.26  लाख  जिनमें  से  47  .  84  लाख  *शिक्षितਂ

 उतीर्ण  झर
 उससे

 थे
 ।

 रोज़गार  कार्यालधों  के
 चालू

 रजिस्टर  में  दं  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  में  वृद्ध

 के  मुख्य  रण  निम्नलिखित  हैं  — ome

 (i)  विकास  योजनाओं  द्वारा  सूजित  की  तुलना  में  श्रम  शक्ति  का  तेजी

 से

 (ii)  धिक  विकास  की  दर  में  कभी  जिसने  शरथ  व्यवस्था  की  श्रवर्शोंषी  क्षमता

 प्रभावित

 (iii)  कुछ  वर्षों  के  दौरान  where  संस्थाओं  से  श्राधक  संख्या  में  शिक्षितों  का

 बहुर  ।
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 पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना

 के  दौरान  विभिन्न  क्षेत्रों  जैसे  बिजली

 मुख्य  सिचाई  प्रणालियों  का  कमान  क्षेत्र  लब  ate  मध्यम  समाज  TAA,

 वाणिज्य  तथा  aa  श्रनुषंगी  एवं  संबद्धकायं  कलापों  में  योजना  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करके  बेरोजगारों

 के  लिए  पर्याप्त  रोजगार  अ्रवसर  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  ।  बीस-सुवों  श्राथधिक  कार्यक्रम  के  बनया त् ग्ए। गच

 शिक्षित  युवकों  के  जिनमें  ग्रेज्युएट  इंजोनियर  ale  डिप्लोमाधारी  शामिल  रोजगार  अवसरों

 में  वृद्धि  करने  के  GAR  उपायों  में  से  एक  उपाय  योजना  को  रूप  से  करना
 >
 kel  |

 at  सोमनाथ  चटर्जी  :  विवरण  को  दखने  से  लगता  है  कि  केवल  सामान्य  सी  बात  कहीं  गई

 या  तो  उन्हें  यथाथे  वस्तु  स्थिति  का  पता  नहीं  या  वे  इस  समस्या  से  निंपटने  में  wan  हैं  एक  भी

 or
 TUN  नग्न 2

 ग्  सरूद स्पਂ  को  निपटाया सुझाव  नहीं
 दिया  गया है

 केवल  mere  झ्राश्वासन हैं
 कि  इस  गम

 जायेगा  ।

 स्नातक  इंजीनियरों  श्रौर  के  लिए  एक  शिक्ष  को  प्रभावपुर्ण

 कार्यान्वित  करने  की  बात  कही  गई  है  ।

 मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  इस  योजना  को  लागू  करने  के  बाद
 से  कितने  व्यक्तियों  को  शिक्षु

 के  रूप  में  रखा  गया  है  शर  क्रया  उन्हें  अश्वासन  fear  गया  हँ  कि  जिन  संस्थानों  में  उन्हें  frat  रखा  गया

 है  उन्हें  उन्हीं  संस्थानों  में  खपाया  जायेंगा  या  कहीं  AMAT  उन्हें  नियुक्त  किया  जायेगा  के  रूप  में

 प्रशिक्षण  देने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा ।

 श्री  बालगोविग्द  वर्मा  :  हमने  कुल  कितने  शिक्षुञ्मों  को  प्रशिक्षण  fear cana  गया  हैं  इस  के

 अ्रां कड़े  मेरे  पास  नहीं  है  लेकिन  मैं  निश्चित  रूप  से  कह  सकता हूं
 कि  इस  समय  1,21,000  faa,

 प्रशिक्षण ले  रहे  हैं  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य
 :  कितने  समय  तके  रहेंगे  ?

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  व्यवसाय  में  श्रवधि  प्रलग-श्रलग  है  ।  एक  दो  वर्ष

 और  तीन  वर्ष  तकैं  भी  प्रशिक्षण  की  nate  होती  है  ।  श्राम  तौर  पर  जिस  san  में

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  उन्हें  वहीं  खपार्या  जाता
 लेकिन  समी

 के  मामले  में  ऐसा  नहीं  समय-समय

 पर  यह  सुझाव  दिये  गय ेहैं  कि  मालिकों के  लिए  यह  जरूरी  कर  दिया  जाये  उ  योग  में  प्रशिक्षण

 पाने  वालों  को  कुछ  प्रतिशत  को  वे  भ्रपने  यहां  खपा  लें  ।  हम  इस  मामले  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  प्रौर  भविष्य

 में  श्रवाश्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  सोमनाथ  weal  :  यह  तो  कोई  उत्तर  नही ंहै  ।  यह  fra  योजना  इस  लिए  लागू  की  थी

 ताकि  शिक्षुद्रों  के  लिए  नौकरियां  सुनिश्चित  की  जा  सकें  ताकि  रोजगार  को  स्थिति  weal  हो  सके  ।

 यदि  प्रशिक्षण  के  बाद  उन्हें  नौकरी  नहीं  मिलती  तो  योजना  क्या  हुई  ?
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 a श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  शिक्ष  योजना  इसलिए  बनायी गई  है  ताकि  उ  गट  Ml  जगार  ज़ाप्त  करने

 के  ara  योग्य  बनाया  जा  सके  ।  उनमें  से  श्रघिकतर  को  रोजगार  मिल  जात है  श्रौर  जिनको  नहीं

 मिलता  maar  काम  त्ारम्म  कर  देत ेहैं  ।  इसलिए  पर  बहुत  कन  लोगों

 को  प्रशिक्षण  के  बाद  भी  नौकरी  नहीं  ।

 श्री  सोमताय  चटर्जी  :  wa  ऐसा  लगता  है  कि  47.  84  लाख  शिक्षित  बलोजगारों  में  से

 1  लाख  से  ऊपर  लोगों  को  frat  प्रशिक्षण  यो  जना  में  लिया  है  लेकिन
 नौकरियों  के  बारे  में  कोई

 seared  उन्हें  नहीं  fear  गया  है  ।

 मेरे  प्रशन  के  भाग  के  उतर  में  कुछ  योजनाग्रों  का  set  @  किया  गया
 जानबूझ

 कर  शब्द  का  प्रयोग  कर  रहा हूं
 क्योंकि  योजना  सम्बन्धी कोई  ब्यौ रा  नहीं  दिया  गया  जब

 कभी  भी  यह  योजन थें  क्रियान्वित  की  जायें  गी  तो  रोजगार  के  कितने  wage  बंढ़  जांयेंगे  तरो  कितने

 लोगों  को  प्राप्त  हो  जायेगा  श्रौर  उस  समय  तक  श्रौर  कितने  लोग  रोजगर  रजिस्टरों  में  पंजीकृत

 हो  जायेंगे  ?
 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रतुमान  लगया  गया  है  या  श्रब्ययन  किया  गया  है  ?

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा
 :.  यहं  बता  पाना  तो  कठिन  है  कि  प्रशिक्षण  समाप्त  क़रने  के  तुरन्त  बाद

 कितने  लोगों  को  रोज़गार  मिल  जायेगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  कया  श्रापने  रोजगार  सम्बन्धी  कोई  नीति  बनाई  है  ?

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  यदि  माननीय  सदस्य  महोदय  पांच  वर्षीय  ata  का  झध्ययन

 तो  उन्हें  पता  चलਂ  जायेगा  |

 श्री  Fo  लकप्पा  :  नंगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  को  संख्या
 बढ़ती  जा

 रही है  तथा  स्थिति  facnicn  होती  जा  रही  है  ।  श्रनेक  शिक्षित  बेरोजगार  लोग  समाज  विरोधी

 विधियों  में  लगे  हुये  हैं  क्योंकि  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उन्हें  रोजगार  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  क्या  इस  20  सुती  कार्यक्रम  को  शीघ्रता  से  featiraa  किया  जायेगा  ।  उन्होंने

 यह  भो  बतायां  है  कि  श्रमी  केवल  1  प्रतिशत  weqeyt  योजनाओं  में  स्नातक  इं  जीनियरों  डिप्लोमा

 होडलरों  को  ही  लिया  गया  है  ।  परन्तु  विभिन्न  राज्यों
 में  इनमें  से  कोई  भी  कार्यक्रम  नहीं

 किया  जा  रही  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  कया  वह  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  जा  रहे  हैं  या  इस

 व्यवस्था  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा  है  ?  हमें  श्रपनी  श्रम  नोति  में  श्राधारभूत  परिवतन  करने  पढ़ेंगे

 we  प्रत्येक  शिक्षित  बेरोजगार  को  रोजगार  देना  पड़ेगा  ग्रन्यया  सरकार  की  एक  ऐसी  योजना  बनानी

 पढ़ेगी  जिसके  भ्रनुसार  प्राप्त  करने  तंक  उन्हें  बेकारी  अनुदान  देते  की  व्यवस्था  हो  ।  जब  तक

 रोजगार  की  गारंटी  नहीं  हो  जाती  तब  तक  नंग रीय  क्षेत्रों  में  व्याप्त  इस  खतरे  को  सहन  कर  पाना  असम्भव

 फ्र
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 मैं
 यहं

 जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  विस्फोटक  स्थिति को  दृष्टिगत  रखपत  हुये  मंत्रालय  द्वारा  इस

 सम्पुर्ण  कार्यक्रम  का  पुर्नेभ्नभिविन्यास  किया  जायेगा  ?

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  यह  अमल  करने  के  लिए  एक  सुझाव  है  ।

 झ्रच्यक्ष  महोदय  :  ग्रापने  सुझाव  दिया  है  जिस  पर  वह  विचार  करेंगे  ?

 sit  पी०  जी०  मावलंकर
 :  मंत्री  महोदय  के  विवरण  में  नगरीथ  क्षेत्रो  में  व्याप्त  बेरोजगारी

 फे  कारणों  को  स्पष्ट  किया  गया  है  ।  यह  विवरण  यद्यपि  सम्पूर्ण  ब्यौरा  प्रस्तुत  नहीं  कर्ता  परन्तु

 फिर  भी  इसमें  सम्पूर्ण  समस्या  से  सम्बद्ध  खतरों  का  उल्लेख  किया  गधा  है  ।  श्रभी  केवल  25  घंटे  पहले

 की  ही  बात  है  कि  मेरे  झपने  ही  चुनाव-क्षेत्र  अहमदाबाद  नगर  में  19  से  25  वष  के  तीन  नौजवानों  ने

 इहमदावाद  को  कानकारिया  झील  में  ST  कर  कर  ली  है  क्योंकि  वहू  बेरोजगार  थे  ।  यह

 समस्या  दिन  श्रति  दिन  गंभीर-रुप  धारण  करती  जा  रही  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्रम

 मंत्रालय  तथा  शिक्षा  मंत्रा
 लय

 द्वारा  faa  कर  किन्हीं  एसे  eaqat  या  योजनाओं  पर  विचार  क्या  जा

 रहा  है  फलस्वरूप  कालिजों  श्रौर  विश्वविद्या लयों  से  शिक्षा  प्राप्त  कर  के

 वाले  विद्यार्थियों  के  लिए  दीक्षांत  समारोह  में  श्रपनी  उपाधियां  आप्त  करने  से  पव  रोजगार

 उपलब्ध  करवाये  जा  सकें  ।

 tt  बालगोविन्द  वर्मा  :  हम  योग्य  सरकार  का  यंह  कत्तव्य  होता है  कि  ae  शिक्षित  बेरोजगार

 लोगो  के  हितों  को  सुरक्षा  करे  ।  हमारा  श्रपना  प्रयास  भी  यही है  कि  ज्योंही  उनका  प्रशिक्षण  समाप्त

 हो  या  शिक्षा  पूर्ण  रोजगार  प्राप्त  करवा  दिया  जाये  ।

 श्री  बी०  ato  नायक  :  उत्तर के  भाग  के  उप  अनुच्छेद  2
 में  यहं

 बताया  गया
 है  कि

 बेरोजगारी  का  मूल  कारण  श्राथिक  उन्नति  की  दर  में  गिरावट  श्राना  है  जिससे  कि  हमारी  अथंव्यवस्था

 को  रोजगार  देने  की  "STA GT
 ता

 पर  प्रभाव  पड़ता  मझ थि  इस  बात  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  कि  श्रम

 मंत्रालय  के  पास  स्वयं  रोजगार  देने  की  क्षमता  नहीं  है  क्योंकि  श्रम  मंत्रालय  स्वयं  नियोजक  नहीं  है  परतु

 कम  से  कम  उसकी  नीति तो  स्पष्ट  होनी  चाहिये  ।  ay  1976  में  हमा  रे  संगठित  क्षेत्र  में  ौद्योगिक

 प्रगति  की  दर  '5  श्रतिशत  की  थी  जिससे  लगभग  50  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त  sar  ।  मान

 लीजिये  कि  हमारी  wifes  प्रगति  की  दर  5  प्रतिशत  हो  जाती है
 तो  क्या  श्राप  श्रनुसार  2  से  25

 लाख  रोजगारों  की  व्यवस्था  कर  लेंगे  ?  या  फिर  इस  गलत  श्राधार  पर  श्राप  श्रपने  नये  अनुमान  लगाते

 रहेंगे  कि  प्रगति  का  तार्पय  है  afae  रोजगार  ?  यह  वह  स्पष्ट  रूप  से  उत्तर  नहीं  दे  सकते  हैं

 तो  कम  से  कम  उन्हें यह  श्राश्वासन  दे  देना  चाहिये  कि  वहूं  इस  पर  faatz  करेंगे  |

 मंत्री  (sit  रघुनाथ
 :  श्राथिक  प्रगति  में  रोजगार

 तो  cag  हीं  प्रा  जाता

 ै

 श्र  यहि  श्र।थिक  प्रगति  में  वृद्धि  होगी  तो  निश्चय  ही  उससे  afar  लोगों  को  रोजगार  आप्त

 8
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 भारत  में  जनसंख्या  में  वृद्धि  mt  दर

 *  345.  थ्री  राजदेव  fag  :  क्या  स्वास्थ्य  wit  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  झपा

 करेंगे  कि

 हमारे  देश  में  जनसंख्या  में  वृद्धि-दर  शौर

 श्रन्य  एशियाई  देशों  में  उक्त  वृद्धि-दर  के  क्रम  में  भारत  का  स्थान  कौनसा  है  ?

 स्वास्थ्य  श्नौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  अनुमान है है  कि  इस  समय

 जनसंछपा  को  वार्षिक  वृद्धि-दर  लगभग  दो  प्रतिशत  है  ।

 एशिया  के  कुछ  अन्य  देशों  की  वार्षिक  वुद्धि-दरों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया  गया है  ।

 विवरण

 एशिया
 के  देशों  में  जनसंख्या  वृद्धि  की  वार्षिक  दरें

 क्रम  संख्या  देश
 वार्षिक  वृद्धि-दर
 1970-74

 )

 1  2

 कुवेत

 2.

 3.  पाकिस्तान

 ईराक

 5.0  सोरियन  श्ररब  गणतंत्र

 6.  इजराइल

 याइल ड

 झोमन 8.
 nae  peau

 राज्य

 10  लिबनान

 1  14  मले  शिया

 12.

 13.  सऊदी  अरब

 14  कतार

 15-  मंगोलिया  e
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 Se

 16  यमन

 17  ईरान

 8.  कोरिया  (Srataier eR  गण  .

 19.  वरुनेयी

 20  तुर्की
 21  स्तान

 22.  बंगलादेश  ह

 23  बर्मा

 24  aaa

 25  वियतनाम  गणराज्य
 26  श्रीलंका

 27  नेपाल

 28  भूटान

 29  मालदीव

 30.  हांगकांग

 31.  चीन

 32.  कोरिया  )
 33  1 सिंगापुर  7

 34  जापान  1  3

 स्रात  यू०एन०डमो  ग्राफिक  1974.0

 Shri  Rajdeo  Singh  :;During  this  month  in  some  seminar  or  meeting  regarding  growth  rate

 of  population,  a  new  idea  was  planted  by  the  Minister  that  with  the  .electrification  of  villages
 the  rate  of  population  growth  will  come  down,  So  in  view  of  this  fact  and  statement  to  th

 question  I  want  to  know  alongwith  villege  electrification,  if  the  transport  and irrigation  facilities

 are  provided  and  small  industries  are  set  up,  will  it  not  help  more  in  bring  down  this  rate  of

 population  growth  ?  The  Countries  where  the  number  of  poverty  striken  people  is  less

 there  is  rate  of  population  growth  is  also  less  and  where  there  is  more  poverty,  the  rate  of  popu-

 lation  growthis  also  more.  So  these  facilities  can  be  helpfulin
 achieving

 the  object.

 Dr.  Karan  Singh  :  Itis  a  well  known  fect  that  a  dcwn  fall  in  the  rate  of  population

 growth  has  been  noticed  in  the  rural  areas  wherein  all  sided  development  took  place.  It  is  an

 international  phenomena  and  we  believe  that  with  the  development  of  villages  the  rate

 population,  growth  will  come  down,

 The  attempts  of  various  Ministries  are  contradictory.  Marriag® Shri  Rajdeo  Singh  :

 Law  Amendment  Bill  was  introduced  in  the  Parliament  and  it  was  passed  also,  The  Marriage

 Law  which  was  prevalent  prior  to  the  passing  of  this  Bill,  had  a  provisi  onfor  a  tenure  of  one  year

 after  a  degree  of  divorce  in  a  Court.  But  this  provision  has  been  Withdrawn  in  the  New  Bills

 That  means  thousands  of  New  couples  will  be  eligible  for  marriage  in  the  country  which  will
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 —

 ultimately  lead  to  the  birth  of  thousands  of  new  children.  So  there  is  a  contradiction  among  the

 Ministries  andif  one  Ministry  is  interested  to  bring  down  the  rate  of  population  growth,  the  other

 is  interested  in  its  increase,  1  would  like  to  the  hon.  Minister  to  explain  this  contradiction

 Dr.  Karan  Singh  :  1  think  the  person  who  has  gone  in  for  divorce,  possesses  some  know-

 ledge  about  family  planning

 Shri  Md.  Jamilurrahman  It  is  a  well  known  fact  that  majority  of  Indian  people

 villages  and  mostly  the  people  are  poor,  having  no  other  ‘source  of  recreation  and  entertainment

 as  of  which  our  population  isincreasing,  day  by  day.  I  would  like  to  knowif  this  Ministry

 is  having  any  plans  to  provide  more  recreational  in  the  villages  so  that  people  can

 entertain  themselves  otherwise  and  growth  rate  is  brought  down  ?

 Dr.  Karan  Singh:  Actually,  I  meant  the  same  thing  when  I  referred  to  the  electrification

 of  villages  We  are  not  having  any  definate  plan  for  this  purpose  as  referred  by  11011,  Member

 but  in  this  connection  I  have  got  asuggestion  of  my  own  and  thatis  if  the  ancient  system  of

 wrestling  is  revived,  that  can  be  of  good  help  in  this  regard

 डा०  रानन  सेन  :  अब  तक  तो  सरकार  लोगों  को  परिवार  नियोजन  के  लिए  प्रेरित  करती  अ्राइ

 है  alt  वहं  अपना  कार्य  करते  मैं  य  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  ने  कुछ
 र

 सरकार  परिवार  को  अ्रनिवाये  रूप  से  दो  या  तोन  बच्चों  तक  ही  समित  रखने  के  बारे  में  पारित

 किये  गये  कानूनों  को  मंजूरी  दे  दी  है  ग्रौर  क्या  वह  सोचते  हैं  कि  यदि  इस  प्रकार  के  विधेयक  पारित

 कर  दिये  जायें  तो  उन्हें  भारत  जेसे  66  करोड़  लोगों  की  जन  संख्या  वाले  देश  में  कारगर  ढ़ंग  से  क्रियान्वित

 किया  जा  सकता  है  ?  ऐसे  विधेयकों  का  उद्देश्य  कया  होता  है  ?  यह  तो  बहुत  ही  भ्रव्यवहारिक  सी  बात

 लगती है  |

 डा०  कर्ण  सिह  :  जेसा  कि  मैं  इस  सदन  में  अ्रनेक  अन्य  अवसरों  पर  स्पष्ट  कर  चका  '  कि  केवल

 मात्र  स्वी  स्वैच्छिक  ढंग  से
 परिवार

 नियोजन  लागू  करने  से  कुछ  विशेष  परिणाम  प्राप्त  नहीं
 हो

 सकते  मैं  माननीय  सदस्यों से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  एक  सप्ताह  या  कुछ  समय  ale  कमि घय

 |  मुझे  अ्ाशा  है  कि  मैं  सप्ताह  सदन  के  समक्ष  एक  ऐसा  व्यापक  विवरण  प्रस्तुत  करने  में  सफ़ल

 हो  जाऊंगा  जिसमें  इन  सभी  मामलों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  की  व्यापक  रूपरेखा  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  यह  तो  इन्होंने  पहले  भी  कहा  था  ।  इसीलिए  मैं  मंत्री  मृ

 से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  उनका  ध्यान  सपक्त  राष्ट्र  संघ  के  उस  प्रतिवेदन  की  ate  दिलाया

 गया  है  यह  कहा  गंया  है  कि  झौरतों  को  रोजगार  देने  की  शझौसत  में  वुद्धि  करने  से  भी  छोटा  परिवार

 बनाने  में  सहायता  मिल  सकती  है  श्रौर  wa  तक  जब  कि  वह  जनसंख्या  नीति  की  बात  कर  रहे  हैं  तो

 यह  जानना  चाहती हुं  कि  क्या  परिवार  नियोजन  विभाग  तथा  श्रम  तथा  जगार  विभाग  के  बीच  कोई

 ऐसा  समन्वय  स्थापित  किया  गया  है  जो  यह  सुनिश्चित  करे  कि  के  रोजगार  सुरक्षित  किये  जायें

 झ्र  रोजगार  के  भर  अवसर  उनके  लिए  सुरक्षित  किये  जायें  ?

 डा०  कर्ण  fag:  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  श्रौरतों  की  प्रजनन  शक्ति  तथा  साक्षरता  के  बीच

 सीधा  सम्बन्ध  है  ।  इसीलिए  हमारा  विचार  श्रौरतों  की  साक्षरता  तथा  उनके  लिए  रोजगार

 बढाने  का  ही  है  ताकि  भ्रनुकूल

 '

 atnaitis  प्रणाली  बनाई  जा  सके  ।
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 डा०  रानेन  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  में  हाल'ही  में  47  डाक्टरों  को  किया

 गया  है  परन्तु  इनमें  से  एक  भी
 स्त्री  डाक्टर भर्ती  नहीं  की  गई  है  जबकि  अनेक  स्त्री  डाक्टरो ंनें  इसके

 लिए  झपने  श्रावेदन-फत्र  दिये  थे  ।

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  क  दोरान  श्रतिरिक्त  राष्ट्रीय  राजमां

 *  347.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  पांचत्रीं  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  बनाने  का  कोई

 प्रस्ताव  त्रौर

 यदि  तो  कौन-कौन  सी  सड़ हें  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  विकसित  की  जायेंगी  तथा

 वे  सड़कें  किन-किन  राज्यों  में  हैं  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 दलबीर

 :
 ग्रौर  )«  वित्तीय

 कठिताइप्रो  के  कारण  सरकार  इस  समय  राष्ट्रीय  राजमां  पद्धति  में  किसी  सड़क  को  शामिल  करने  के

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 थ्रो ०  नारायण  चन्द  इस  तथ्य  को दृष्टिगत  रखते  हुये  कि  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष

 के  योजना  प्रावधान  में  31  प्रतिशत  की  वृद्धि  कर
 दी  गई  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि

 क्या  योजना  परिव्यय  में  हुई  प्रति  aa  हो  रही  इस  वृद्धि  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  क्या  कुछ  श्रतिरिक्त

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  भी  इपमें  शामिल  किया  जायेगा  ?  अतिरिकत  योजना  प्रावधानों  में  की  गई

 बृद्धि  का  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  कोई  प्रभाव  नदीं  पड़ना  चाहिये  ?

 श्री  दलबीर  सिह  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बारे  में  इस  सदन  में  तथा  gat  सदन  में  भ्रनेक

 बारयह  स्पष्ट  किया  जा चुका है
 धन  उपलब्ध  न

 के  कारण  at  उन्हें  स्थगित  किया  रहा

 इस  समय  केवल  वही  कायें  पुरे  किये  जा  रहे  हैं  जोकि  चौथी  योजना  में  क्रिपाविन्त  नहीं  हो  पाये

 थे

 नारायण  चन्द  पारादार  :  इस  वर्ष  के  योजना  व्यय  में  भी  गत  वर्षों  के  व्यय  की  तुलना

 में  31  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  है  ।  क्या  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुये  मंत्री  मद्दोदय  नये  श्रतिरिक्त  राजमार्गों

 का  मामला  नहीं  उठायेंगे  ?

 नौवहन  शरीर  परिवहन  (ZTo ०
 ait Le)  एस०  :  ग्रध्यक्ष  मैं  पहले  ही  यह  स्पष्ट

 कर  चुका  हूं  कि  नये  निर्माण  कार्य  स्थगित
 कर

 दिये  गये  हैं
 हम  फ़िर

 यह
 स्प्रष्ट

 कर
 दें

 कि
 योजना

 प्रावधान  में  वृद्धि  यदि  31  प्रतिशत  की  हो  या  100  प्रतिशत  जब  तक  नये  कार्य  स्थगित  की .

 शर्ते  ख़त्म  नहीं  कर  दी  जाती  तब  तक  कोई  नया  निर्माण  कार्य  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  हैं  ।

 डा०  हरि  प्रसाद  दाना  किसी  भी  सड़क  को  राजमाग  घोषित  करने  के  लिए  जिन  STITX-

 भूत  तथ्यों  पर  विचार  किया  है  उनमें  मैं  समझता हुं
 कि  सुरक्षा  तथा  रक्षा  का  अपना  विशेष

 महत्व  रहता  संचार  व्यवस्था  की  दुष्टि  से  जयपुर  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  क्योंकि  राजस्थान  पश्चिमी

 सीमा  750  मील  तक  फ़ैली  हुई  दिल्‍ली  को  जयपुर  से  जोड़ने  बाली  दो  सड़कें  हैं  इनमें
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 एक  को  राष्ट्रीय  राजपथ  के  रूप  में  स्वी  कार  कर  लिया  गया  है  श्रौर  रक्षां  के  बारे
 में  राष्ट्रीय  विशेषज्ञो

 ने  इस  तथ्य  की  वकालत की  है  कि  इस  राजमार्ग का  एक  श्रन्य  विकल्प  भी  होना  चाहिये  ।
 श्रलवर

 से  होती हुई  जयपुर जाने  वाली  सड़क  पहले ही  है  |
 प्रश्न

 तो  केवल  इस  सड़क  के
 रख-रखाव  का

 até

 डा०  जी०  एस०  डिल्‍लों  यह  मैं  पहले  हू  कह  चुका हूं
 कि

 यदि  यह  राष्ट्रीय  राजपथ  होगा  तो

 उसका  रख  रखाव  हम  करेंगे  ग्रौर  श्गर  यह  राज्य  राजपथ  gal  तो  इसका  रख  रखाव  करना  हमारे

 लिए  सम्भव  नहीं  होगा  |

 Shri  Jagannath  Mishra  :  Itis  my  personal  information  that  some  deicsion  with  regard

 to  state  highways  has  been  taken  I  want  to  know  when  you  are  going  to  start  the  construction

 work  of  missing  lines  between  Darbhanga  and  Farreesganj  regarding  which  decision  has already

 been  taken

 Shri  Dalbir  Singh  :  No  decision  has  so  far  been  taken  to  start  any  new  work.

 Shri  Jagannath  Mishra  :  It  is  not  a  new  road  but  it  is  just  a  missing  link

 Mr.  Speaker  :  It  has  been  stated  time  and  again  by  the  Minister  that  no  new  construction

 work  is  being  taken  in  hand

 ऐल्यभिना  का  उत्पादन

 *  348.  श्री  शंकर  राव  सावन्त :  व्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 एल्पुमिना  की  वार्षिक  झावश्यकता  कितनी  है  श्रौर  देश  में  उसका  उत्पादन  कितना  है
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  wae)  1975-76  के  दौरान

 एल्यूमिनियम  धातु  क  उत्पादन  के  लिए  लगभग  टन  एल्यूमिना  जरूरत  1976-77

 में  240,000  टन  arg  के  प्रत्याशित  उत्पादन के  लिए  की  मांग  बढ  कर  लगभग  480,000

 टन  हो  जाएगी  |

 श्री  शंकर  राव  सावन्त  :  मेरे  प्रश्न  को  नहीं  समझा  गया  मैं  देश  के  भ्रन्दर  पैदा  किये

 | गये  एल्यूमिना  तथा  एल्पुमिनियम  के  अ्रायात  सम्बन्धी  आंकड़े  चाहता  हूं

 इस्पात  तौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रजीत  यादव  हम  एल्यमिना  का

 IAT  नहीं  कर  रहे  हैं  हम  एल्पमिना  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।

 शो  tet  राव  Waeq : :  मैं  चाह हता  हूं  कि  रतन्गिरि  परियोजना  को  ह हर  साल
 क्यों

 टाला  जाता  रहा  है  ।

 श्री  STATA  यादव :  ग्राज  देश के  अन्दर  प्रति  वर्ष  6  लाख  टन  एल्युसिना  की  क्षमता

 है  mit  हमने  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  प्रति  वर्ष  1,  50  लाख  टन  की  सई  क्षमता

 पदा  करेने के  लिए  व्ववस्था की  है  ।  शंताब्दी  Roa  as  देश  में  एल्युमिना  तथा  एल्ममिनियंम

 श्रीवश्यक
 '

 के  उत्पादन  तक्त्या  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  योजना  बनायी  है  ।
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 मा  सदस्यों  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  -  कि  हमारा देश  wa  एल्पुमिनियम  के  उत्पादन

 में  श्रात्मनिर्भर  अर  यदि  वित्तीय  स्थिति  ठीक  हो  तो  aa  रतनगिरि  परियोजना  के  काम

 को  भी  शरू  कर  लेंगे  |

 डा०  महिपत  शय  मेहता :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  एल्यूमिन  का  उत्पादन  करने  की

 योजना  बनायी  जा  रही  है  ।  गुजरात  बहुत  मात्रा  में  बोकसाइंट  के  निक्षेप  हैं

 जिसको

 तक

 खोज  नहीं  की
 गई  है

 श्रौर  वहां  एक  एल्पूमिना  aia  स्थापति  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  जानना

 चाहता  हुं  कि  ara  सम्बन्धी  प्रस्ताव  इस  समय  किस  श्रवस्था  में  है  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव :  बोकसाईट  निक्षेपों  का  देश  के  हर  भाग  में  पता  लगाने  के  प्रयास

 किये जा  रहे  हैं  ।  माननीय  areca ay ea ने  देश  के  एक  विशेष  भाग  का  जिक्र
 किया

 मूल्यांकन
 feat  गया है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  इसका  उपयोग  कब  किया  जायेगा  ।  जैसे  कि  मैं  पहले  कह
 चुका  यह  सब  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निरभर  करता  है  ।

 Zio  राय  मेहता  वहां  के  लिए  एक  एल्यमिना  aaa  की  योजना  थी  ।

 ment  44.0  :  इन्होंने कहा  है  कि  वित्तीय  साधनों के  उपलब्ध  होंने पर  इसे  लिया  जायेगा

 श्री  वकारिया  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  गुजरात  खनिज  विकास  निगम  ने  अपने

 साधनों  द्वारा  एल्युमिना  का  उत्पादन  करने  सम्बन्धों  प्रस्ताव  भेजा  है  जिसमें  निगम  के  निर्यात

 की  जिम्मेदा  ग  भी  ली  है  ।  यदि  तो  क्या  यह  विचाराधीन  है
 ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  भेजें  गये  सभी  अरविंदन  पत्न  विचाराधीन  हैं  ।

 स्वोडन  के  faea  मंत्री  का  दौरा

 *  350.  सौलाना  इसहाक  सम्भनी

 श्री  faq  gare  दास्त्री  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  स्वीडन  के  विदेश  मंत्री  हाल  ही  में  भा  का  दौरा  किया  था  श्रौर  विदेश

 मंत्री  तया  अन्य  मंत्रियों  से  बात-चीत  की  थी  श्रीर

 उनके  साथ  कौन  से  करार  किये  गये  ?

 विदेशी  मं  ाल  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  दास )  at

 स्वीडन  के  विदेश  मंत्री  की  हमारे  साथ  भारत-स्वीदन  सम्बन्धों  के  पहलुत्रों

 इस  समय तथा  परस्पर  हित  के  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रश्नों  पर  विस्तृत  एवं  व्यापक  बातचीत  हुई

 कोई  विशिष्ट  समझौता  तो  संपन्न  नहीं  gat  लेकिन  1972  में  परस्पर  दोनों  देशों  के  बीच

 भ्रौद्योगिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  को  बढावा  देने  के  लिए  जो  भारत-स्वीडन  संयुक्त

 झ्रायोग  स्थापित  हुमा  था  उसकी  बैठक  इस  वर्ष  बाद  में  होने  की  सम्भावना  जिस  में  दिवपक्षीय

 सहयोग  को  तौर  करने  की  संभावनाओं  पर  चिर  विमशे  होगा  ।

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  no  agreement  has  been

 entered  into,  but  the  meeting  of  the  Indo-Swedish.  Joint  Commission  which  was  set  up  in  1972
 is  likely  to  be  held in  the  near  future.  I  want  to  know  whether  any  meeting  of  Indo-Swedish

 Joint  Comneission  was  held  after  its  constitution,  if  so,  the  result  thereof.

 14



 च्  12  1898  मौखिक  उतर

 at  विपिनपाल  fag  मैं  पहल  ही  कह  चुका  हूं  कि  स्क्त  श्रायोग  की  बैठक  इस  वर्ष  पतझड़

 ऋतु  में  हो  रही  अब  तक  कोई प्रगति नहीं  हुई  है

 श्री  fasaara  राय  स्वीडन  तथा  भारत  के  मंत्रियों  की  वार्ता के को
 ध्यान  में  रखते  क्या  दोनों

 देशों  के  बीच  व्यापार  में  वृद्धि  के  लिये  कोई  श्रवसर  हैं
 ?

 श्री  विपिनपाल  सिंह  जी  at  संग्रुक्त  ग्रायोग  की  बैठक  में  इस  मामले  पर  भी  विचार

 होगा  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  मं  उत्पादन

 *  353.  श्री  wets  faq  :  कया  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है
 ्  क्या  इस  ag  हिन्दुस्तान  alae  में  उत्पादन  अधिक  ar

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कुल  कितना  उत्पादन  ga

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  सुखदेव  प्रसाद  )  व  :  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा ज जाता है  ।

 विवरण

 हां  इस  व्  हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  का  उत्पादन  अधिक  रहा  है  ।

 विगत  तीन  वर्षों  के hor  सगा  ar पग  सना  नन  1975-765 के  लिए ड  NOTE  ग्रांकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं

 ऋम  सख्या  ag  तांबा  अपस्क  fsqeze  तांबा  तार  छड़

 1.  1972-73  19,  904  [  2,  596  8,385

 1973-74  .  11,82,939  12,899  8,515

 3.  1974-75  15,42,997  15,801  8,530

 4.  1975-76  शक  19,  19,949  22,409  12,437

 (20-3-76

 5.  1975-76  क  e  19,70,000  23,400  12,700

 वर्ष  .%  लिए  )

 6.  क्रम  संख्या  5  की  मद  में  3  की  मेद 1%  प्र

 प्रतिशत  वद्ध  e  के  28%  48%  49%,

 श्री  जगन्नाथ  fast
 :  मंत्री महोदय ने  सचमूच  वक्तव्य

 में  qe  व्यौं रा  दिया  है  लेकिन  मैं  जा  नना
 सला

 चाहत  हूं  कि  वय  थे खेतड़ी  ast  कारखाने  में तार  छड़ों  उत्पादन  नहीं  हुमा  यदि  तो  इस  के
 क्या  कारण
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 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मंत्री मह  य  की  वक्तव्य से  पता  चलेगा  कि  इसे  वष॑  तार  छड़ों  का  उत्पादन

 गत  वर्ष  से  49 प्रतिशत  sifaa  हुमा  है
 वेतडी  संयंत्र  के  सामने  कछ  कठिनाइयां  आ  गयीं  थीं  ि

 भ्रोर  ध्यान  दिया  जा  रहा है  ।

 उतादन श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  भारतीय  कोपर  कम्पलेक्स  में  चांदी  धात ुका  कितनी  मात्रा  में

 guts

 श्री  चन्द्रजीत  यादव :  पस्त  हेसेਂ  द
 का  31९  दन |  लये  मझे  समय  चाहिये यह  एव  भिन्न  प्रश्न

 Shri  R.  5.  Pandey  :  What  15  the  progress  about  the  exploration  of  copper  munes  near

 Malajkhand  in  District  Balaghat.

 Mr.  Speaker  :  This  1s  a  separate  issue  The  hon.  member  may  ask  a  separate  question
 for  this

 कर्मेंचारों  राज्य  बोसा  योजना  क  अप्तगत  भ्रदादान  क  भूगतान  gt  प्रक्रिया

 *  354,  श्री  नरोद्र कमा र सांघी कमार  सांघी  :  क्या  श्रम  मंत्री  at 16  बताने की  aq  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  कर्मचारियों  तथां  नियोक्ताओं के  लाभाथे  कमचारी ।  राज्य  बीमा  योजना

 के  झन्दगंत  अ अंशदान के के  भुगतान  के  लिए  प्रक्तिया
 को  eee  बनाने  के  पहलू पर  विचार  किया  है  ;  भ्रोर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  fara

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  रडी  ate  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  पुनरीक्षण

 1966  के  अंशदानों  के  ए  व'्लीकरण  सम्बन्धी  पद्धति  की  जांच  की  थीਂ  त्र  सिफारिश  की  कि

 अंशदान  सम्बन्धी  टिकटों  द्वारा  के  की  वर्तमान  पद्धति  को  नहीं  छोड़ना  चाहिए  ।

 पौर  झरन  पद्धति  की  खोज  उतर  रहनी  चाहि  ए  श्री  र  निगम के  सं  गठन  झ्रौर  पद्धति  प्रभाग  को

 इस  पर  ध्यान  देना  पाहिए  |  Tal  चला  हैकि  निगम ने  दिल्‍ली  में  परख  के  श्राधार  पर  नियोजकों

 द्वारा  ग्रंशदान  कार्डों  पर  अ्रंशदानों  सम्बन्धी  flex  लगाने  की  झावश्यकंता  के  बदले  में  ग्रंशदानों  का  नकद

 भगतान  करने  की  एक  व  कल्पिक  cafe  प्रारभ  की  है  |  यदि  यहं  नयी  पद्धति  सफल  हो  जाती  है  तो  श्रन्य

 क्षेत्रों  पर  भी  विस्तारित  कर  दी  एगी  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी :  मंत्री
 महोदय

 ने  हुमा रा  ध्यान  1966  में  पुनरीक्ष ण  समीति

 की  सिफारिशों की  ate  दिलाया  है  1966 के  बाद  पस्थितियां बहुत  बदल  गयी  है  ।

 स्थिति के  दौ  रान  मंत्रा लय  ने  प्रक्रियाश्नं  को  सुचार ुव  नाने
 के

 लिये
 क्या

 ho  किया  मम  खेद
 है  कि  मंत्री

 महींदय  ने  इन  प्रक्रियात्रों  ate  प्रणालियों  के  काय  करण  को  स्वयं  देखा  है  ।  क्यां  सरकार  ने  ब्रिटेन

 सरीखे  देश  में  afer  प्रणालियो के  धक  में
 सुचना  दि ६ |  की  है  त्रौ र  क्या  वर्तमान  पेचिदा  श्रौर  समय

 लेने  वाली  प्रणाली में  सुधा  र  करने  के  लिये  कूछ  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  बमंनचारी  रा  बीमा  निगम ने  काय  को  शी  लिये  ये  कदम

 उठाये हैं  —rfataaa  का  संशोधन  1966  में  पिया  गया  श्रौर
 इसे  1967-68  में  लाग  फि  गया
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 इससे  ग्रंशदान  के  दर  की  गणना  कय  को  इस  व्यवस्था  द्वारा  कम  पेचिदा  गया
 कि

 मजूरी

 अवधि  समची  6  महीनें की  श्रंशदान  अवधि  पर  लगू  होगी  ।  1973 में  ग्रध्याय  एक  को

 समाप्त  करने  से  fea rai  के  विशेष  अंशदान  को  समाप्त  किया  गया  है  शौर  नियोक्ताओं  तथा

 चारियों  के  श्रंशदान  के  लिये  एक  ही  स्वीकृत  टिकट  लगेगी  तात्तरे  हमने  नियोक्ताओं  द्वारा  फ्रेकिंग  मशीनों

 के  उपयोग  क  बार ेम  उदारता से  काम  लिया  है  ताकि  टिकट  प्रणाली  के  उपयोग  में  कमी हो  श्रौर  ख,ग

 के  तीन  सेटों  की  व्यवस्था  करने  से  हर  तीसरे  महीने  नियो  स्थानीय  कार्यालय  श्रधिका  रियों

 को  रामान  काय  सौंपने में  स  विधा  होती  इससे  योजना के  श्रधीन  उन  कमंचारियों  को  लाने  में  भी

 सविधा  fara  है  जो  मध्यवर्ती  अवधि  में  बीमा  योग्य  रोजगार  के  भ्रन्तगेत  प्राप हैं  प्रौर  इस  प्रकार के

 कमंचारियों  को  कम  से  कम  श्रवधि  के  दौरान  पुरे  लाभ  मिलेंगे  ।  मैं  अपने  उत्तर में  कह  चुका  हूं  कि

 दिल्‍ली  में  एक  भ्रग्रगामी  योजना  लाग  की  गयी  है  श्रौर  यदि  यह  ठीक  चलती  है  तो  इसे  अरन्य  क्षेत्रों  में  भी

 लाग  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी :  मेरे  विचार  में  श्रग्रगामी  नियाजना  चलनेव  ली  नहीं  है  सारी  समस्या

 तो  ag  है  कि  क्या  wig  सलेब  प्र  गाली  को  प्रतिशत  प्रणाली में  ब  दलने  जा  रहे  है ं।
 यदि  श्राप  एसा  करें

 तो

 av  घ्रगाली  सुचारु  हो  जाएगी  ate  सब  के  लिये  काम  कम  हो  जयेगा  ।  कया  श्राप  इस  मामले में  तेजी

 से  काम  करने  पर  विचार कर  रहें  हैं  ?  क्या  श्राप  कार्य  का  सरलीकरण  करने  के  लिये  एक  समिति  गठन

 कर  हैं
 ?

 श्री  रघुताथ  रेड्डी  :  काम  में  तेज़ी  लाने  सम्बन्धी  किसी  भी  सुझाव  का  हम  विरोध  zat
 गटा  करत

 मैं  इस  माम ते  में  माननीय  सदस्य  से  विचार  fans  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  चूंकि  लाभ  अ शदान  की  अवधि  से  Ura  इसलिये  स्त्रोत

 पर  कटौती  करने  तथा  करमचारी  राज्य  बीमा  निगम  में  जमा  करने  में  लगें  समय  से  उनके  हिंता  पर  प्रभाव

 इसमें  कितना  समय  लगत है  चूंकि  यह  श्रनेधि  उन  ह  लाभ  की  ole  में  रखे  तो  कया

 को  हार  ही  होगी  ।

 श्री  रघुगाथ  रेड्डी  इसी  कारण  हमने  एक  सरल  उपाय  है  जिस  में  अ्ौसत

 अधार  पर  एक  किवा  जाता  विलम्ब  को  अधि में  भी  का म  होगो

 श्री  दोनेन  भट्टाचार्य  :  जब  कि  atte  कई  ढंग  जिनमें  fart  की  कुछ  योजनायें  भी

 मैं  चाहता हूं  कि  कया  Pena  कम्पनियों  द्वारा  देप  प्रति  ad  बढ़  रही  है
 ?  क्या  aaa

 को प्रक्रिया स  बनाते  समय इस  बारे  में  कोई  प्रभावी कार्य  Tal  की  गई  है  त/कि
 नियोजकों की  भूल

 के

 कारण  अंश  देने  वाले  कम  वार्ियों  को  हानि न  हो  ।

 श्री  रघुवाथ  रेड्डी :
 safaaag  में  परिवतेन  fear  गया  हैं  तथा  दंड  की  व्यवस्थाएं  चालू  की

 गई  हैं  |  हमने  बढ़ा
 ae

 ।  उचित  कार्यवाही  की  जा  रही  बेशक  कुछ  wea मिलीं  को  afar  में

 रल  : लिवा गधा है त गधा  है  तो  भो  उन्हें  देना  पड़ेगा  ।  ्  ८  उमर स्पाद्यों  पर  विचार  हो  रहो  है  |
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 *  555.  श्री  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  वरेंगे  कि  क्या  सकार  विभगेतर

 कम  चारियों  की  सेवायें  नियमित  कने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  जगन्नाथ  :  विभागेतर  कर्मचरियों  को  नियमित

 सेता  में  बड़े  पैमाने  पर  खपाने  का  ए  र  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  यदि  विभागेतर

 कमं चारी  कुछ  शर्तें  पुरी  करती  तो  vee  नियमित  कर्मचारियों  के  तौर  पर  खपाने  के  लिए  कुछ

 तरजीह  दी  जाती  है  ।

 श्री  AaTATT  रवि  :  जहां  तक  संचार  मंत्रालय  के  श्रतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  का  संबंध

 इनकी  संख्या  लगभग  तीन  लाख  है  ।  यह  संख्या  कल  कर्मचा  रियों  की  संख्या  का  लगभग  50  प्रतिशत

 मुझे  मालूम  हम्ना  है  कि  इन  कमंचा  रियों  को  न्यूनतम  वेतन  80  रुपये  मासिक  तथा  अधिकतम  वेतन

 110
 रुपये  मासिक  मिलता  है  जिसकी  सीमा  150.0  रुपये  लक  जाती है  ।  मैं  सह  भी  बता  दूं  कि  ये  कर्मचारी

 श्रतिदिन  8
 घण्टे

 से  afta HTH काम  करते हैं  इस  संबंध  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मदन  किशोर  समिति
 का

 प्रतिवेदन वष॑  1971  में  पेश  ड्  था  हालांकि  वह  कर्मचा  रियों  के  पक्ष  में  नहीं  जाती  क्या  मंत्रालय
 ने  इस  प्रतिवेदन पर  विचार  करते  समय  इन  कर्मचारियों  के  काय-घण्टों  को  ema में  रखा  ये

 कमंचारी  बहुत  ही  बुरी  दशा  में  रह  रहे  क्या  मंत्रालय  ने  इस  प्रतिवेदन  की  सिफ़ारिशों  पर

 विचार  करते  समय  कर्मचा  रियों  के  किसी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  है  ?

 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  सर्वप्रथम मैं  यह  स्पष्ट  कर  दूँ  थे  कर्मचारी  नियमित  सरकारी  कर्मचारी

 नहीं  हैं  मानमीय  सदस्य  ने  area  में  ही  कहा  है  कि  ये  श्रतिरिक्त  विभागीय  कमं  चारी  हैं  ।

 श्री  aarare tf रवि
 :

 परन्तु  श्राप  उनका  शोषण  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  प्रहाड़िया :  यह  तो  एक  भिन्न  प्रश्न  है  कि  .  हम  उनका  शोषण  कर  रहे  हैं

 नकि वे  हमारा शोषण  कर  रहे  माननीय  सदस्य  ने  उन  की संख्या  3  लाख  बताई  यह

 सही  नहीं है  उनकी संख्या दो  लाख  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  लगभग  8  TE

 रोज  काम  करते  यह  तथ्य  नहीं  है  वे  तो  प्रतिदिन  केवल  तीन  या  चार  घण्टे  काम  रकते हैं  |

 श्री  वयालार  रवि  :  जी  मैं  यह  सिद्ध  कर  सकता  हूं
 ।

 श्री  जगन्नांथ  पहाड़िया  :
 उनका  भ्रधिकतम  वेतन भी  155  रुपये  मासिक  सरकार  ने

 मदन
 वि

 शोर  समिति
 के

 प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  ate  उसकी  सिफ़ारिश  नुसार  इन

 कर्मचा
 रियों

 को
 बहुत  सी  सुविधायें दी  जा  रही  हैं  ।

 श्री  वयालार रवि  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  बता  सकता  हूं  कि  वे  लोग  बहुत  परिश्रम  कर  रहे  हैं

 श्रौर  इन्सपैक्टरों द्वारा  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  उन्हें  इन्स्पेक्टरों के  सब  घरेलू  काम  करने  पड़ते

 उनकी  दशा  श्रत्यन्त  दयनीय  है  ।  इसके  मदन  किशोर  समिति  ने  उनके  लिये  उपदान

 की  सिफारिश को  यह  उन्हें  नहीं  दिया  गया  हाल  ही  में  केवल  20  रुपये  की  वृद्धि  की  गई  है  प्रौर

 अब  यह  वेतन  150
 रुपये  है  कया  श्राप

 सोच
 सकते  हैं  कि

 इन
 मुश्किल  दिनों

 थ
 कोई  व्यक्ति  150

 रूपये  मासिक  में  गुज़ारा  कर  सकता  है
 ।  उन्हें  नियमों के  भ्रनुसार  निर्धारित  न्यूनतम

 वेतन-मान  देने

 में  UTS  सामने  क्या  रुकावट  है  ?
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 चतर  12,  1898  (ar)  मौखिक  SAT
 की  —

 डा०  शंकर  दयाल  दोर्मा  न्यूनतम  बेतन-मान  देने  में  क्या  रूकावट  आती  है  यह  तो  एक  अलग

 प्रशन  है  क्योंकि यह  माम  ला  तो पैसे  से  संबंधित है  माननीय  सदस्य  यह  बात  भल  गये  ये  कर्मचारी

 विभागीय  ca  चारी  हैं  इनके  लिये  पहली  ait  सब  से  बड़ी  शर्त  यह  है  कि  उन्हें  कहीं  श्रौर  भी

 रोजगार  प्राप्त  हीना  केवल  तभी  उन्हें  विभागीय  कर्मचारी  नियुक्त  किया  जा  सकता

 है  ।  यह  शर्त  तो  विशेष रूप  से  यह  है  कि  वे  रोजगार  रते  हों  तथा  उनकी  प्राय  का  कोई

 साधन  होना  चाहिए  ।  यह  पहली  शर्तें  है  ।  यदि  उनकी  श्राप  का  कोई  अरन्य  साधन  नड़ीं  होगा  तो  उन्हें

 यहां  नियुक्त  नहीं  किया  जायेगा  |  परन्तु  वे  यह  झूठ  बॉल  कर  स्वयं  को  रजिस्टर  करा  रहे  हैं  कि  उनके

 पास  अन्य  कोई  काम  है  ।  पहले  वे  यहां  काम  पर  लग  उाते  हैं  भ्रौर  फ़िर  बाद  में  alas  वेतन  मांगते  हैं

 जहां  तक  समय  की  बात  उनके  कार्यस्थल  कोई  नियमित  डाकघर  अथवा  शाखा  डाकघर  नहीं  हैं  जहां

 पांच  घण्टे  से  प्रधिक  काम  होता  यदि  उनके  पास  पांच  घण्टे  से  श्रंधिक समय  का  काम  ह  तो
 हम  वहां

 एक  नियमित  उप  डाकघर  खोल  देते  हैं  जहां  एक  नियमित  पोस्टमास्टर  wie  एक  चपरासी  होगा  ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey:  MayI  know  whether  the  Government  are  giving  those
 f@cilities  which  have  been  recommended  for  the  Extra  Departmental  Employees  by  Madan  Kishore
 Committee  and  also  whether  preference  is  being  given  to  these  employees  while  opening  new
 such  post  offices  2?

 Dr.  Shankar  Dayal  Sharma  ;

 relaxation  in  educational  standards  have  been  given  to  them  for  the  competition  but  in  other  matters
 Some  concessions  like  the  age  limit  of  40  years,  and

 they  will  have  to  compete  others

 Wo  नारीयंग  चन्द  पारादार :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  अतिरिक्त  विभागीय  कम चा  रियों  की

 संख्या  बहुत  बड़ी  है  भ्रौर  मंत्री  महोदय  ने  ग्रांमीण  क्षेत्रों  में  नमे  उप-डाकघर  खोलने  का  अभियान  चलाया

 तो  क्या  वह  इन  झ्रतिरिक्त  विभागीय  कमेंचारियों  की  नियुक्ति  करने  की  प्रक्रिया  में  सुधार  करेंगे  wala

 उनकी  सेवाश्रों  को  नियमित  बनाने पर  विचार  करेंगे
 ?  श्राजकल  नियम  यह  है  कि  उन्हें  डाकिये  के  पद

 पर  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  बशर्त  कि  वे  तीन  वष  तक  सेवा  कर  चुके  हो  ।  इस  तथ्य  को  दृष्टि  से  कि

 बहुत से  मेटिकलैट  तथा  wea  प्र  प्राप्त  व्यक्ति
 द्रो  तथा  28.0

 के  रुप  में  काम  कर

 रहे  क्या  मंत्री  महोदय  के  लिये  सभा  में  यह  भ्राश्वासन  देना  संभव  होगा  कि  ण्स  लोगों  में  से  जो  मेट्रिक

 लेट  हों  उन्हें  सेवा  की  उपरोक्त  अवधि  के  मामले  में  कछ  छुट  दी  जायेगी  शरर  उन्हें  उनकी  श्रहता  शौर

 अनभव  के  अधार  पर  कलक  अधवा  अन्य  उच्च  पद  पर  नियत  किया  जायेगा  ?

 डा०  झाकर  दयाल  शर्मा :  हम  धिक  शाखा  डाकघर  खोल  रह ेहै  ।  जसाकि  माननीय  सदस्य

 जानते  है  जब  पोस्टमैन के  पद  खाली  होते  हैं  तो  एक  साधारण  परीक्षा  लेने  के  बाद  उन्हें  उन  पदों  पर  नियुक्त

 कर  लिया जाता  जहां  तक  पोस्ट  सब  पोस्ट  मास्टर  तथा  ब्रांच  पोस्ट  मास्टर  का  संबंध

 जैसा कि  मैंने  शर्ते  यह  है  कि  उनकी  भ्रामदनी  के  अरन्य  स्त्रोत  भी  होने  चाहियें  हम  उनसे  इस

 की  WTaAT  नहीं  करते  ।  परन्तु  यदि  वें  चाहे  तो  उन्हें  HTT  सीमा  में  छूट  दी  जाती  है और  उन्हें  परीक्षा

 में  तो  बठना  ही  पड़ता  है

 श्री  लू०  Udo  बनजों  :  अतिरिक्त  विभागीय  कमेंचा  रियों  की  कार्य-शर्तें  sears  मंत्रियों  की

 भी  बुरी  हैं  |
 क्या  यह  सच

 कि  जबकि
 डाक

 व
 तार  कर्मचारियों

 को
 महंगाई  भत्ते  की  सात

 किस्तें  मिली  हैं  प्रतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियो  को  कोई  मंहगाई  भत्ता  नहीं  दिया  गया  है  हालांकि  वायदे

 तो  सप्क्त  सलाहकार  लवाया  की  बैठक  तथा  उससे  बाहर  भी  किये  गये  थे  ?
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 डा०  दाकर  दयाल  wat  महंगाई  भत्ते  की  waranty  उनकी  सेवा-शर्तों  में  शामिल  नहीं  है  ।

 वेतन  श्र  भत्तों  का  प्रश्न  ही  नहीं  हर  दो  वर्ष  बाद  हम  उसकी  समीक्षा करते  हैं  ।  हाल ही  में

 उन्हें  बेतन-वृद्धि दी  गई  है  ।  वे  किसी  भी  प्रकार  का  महंगाई  भत्ता  पाने  के  पात्र नहीं  हैं  ।

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  उन्हें  कितनी  a  गई  है
 ?

 डा०  किर  दयाल  बर्मा  :  मख्य  बात  तो  यह  है  कि  वें  नियमित  सरकारी  कर्मचारी  नहीं हे

 झंशकालिक  कर्मचारी है  ।  मलभत  शर्ते  यह  है  कि  उनके  पास  भ्रामदनी  का  ala  होना  चाहिये  ।

 राष्टीय  खनिज  विकास  fans  को  खानों  में  लौह  श्रयस्क  का  उत्पादन

 356.  श्री  श्रजुन  सेठी  :  कया  इस्पात  प्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  की  खानों  में  गत  तीन  वर्षों  में  लौह  अयस्क  का  प्रति  वं

 कल  कितने  टन  उत्पादन  ञ्रा

 क्या  इस  water  में  इस्पात  संयंत्रों  को  लौह  श्रयस्क  की  सप्लाई  नहीं  रही  ;

 यदि  तो  लौह  श्रयस्क  के  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  कया  विशिष्ट  कदम  उठाये

 गये  हैं
 ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  )  से  :  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 ववरण

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  की  खानों  में  गत  तीन  वर्षों  तथा  चालू  वर्ष  का  कुल

 उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है
 :--

 खान  1972-73  1973-74  1974-75  1975-76

 फरवरी

 1976  तक

 यक  ae  ES दा ह  et tt  ee  ल  —

 1.  बलाडिला  की  खानें  37.  36  43.  33  38.  66  44.36

 संख्या  14)

 2.  कि  रिबल  की  खानें  5  31  6.  98  11.82  14,84

 cee  ee  ee  ee

 नहीं  इस  अवधि
 में  इस्पात कारखानों  को  लौह  श्रयस्क  की  सप्लाई  पर्याप्त

 रही  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  mata  सेठी :
 भाग  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  अवधि  के  दौरान

 इस्पात  संयंत्रों  को  लौंह  श्रयस्क  की  पर्याप्त  सप्लाई  हुई.है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  भिल।ई

 राउरकेला  तथा  बोकारो  सरकारी  इस्पात  जिनका  जिंक  मैंने  मुख्य  प्रश्न  में  किया  को  गत  तीन

 वर्षों  के  दौ  रान  लौह  श्रयस्क  सप्लाई  करने  का  मूले  कार्यक्रम  क्या  था  श्रौर  इस  अवधि  में  उन्हे  कितना

 लौह  श्रयरक  प्राप्त  gat  ?
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 अमेल  1,  1976  मौखिक  उत्तर
 णा

 इस्पात  MT  खान  मंत्री  श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  प्रश्न  यह  था  कि  कया  इस्पात  संयंत्रों  को  पर्याप्त

 मात्रा  में  लोह  अयस्क  मिल  रहा  है  अथवा  नहीं  ।  हमने  यह  कहा  है  कि  उन्हें  पर्याप्त  मात्रा  में  लौह  श्रयस्क
 की  सप्लाई  हो  रही  है ब्रौर  उन्हें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  है  ।  बरिक  हमारे  सामने  तो  अघिक  उत्पादन

 की  समस्या है  ।  हम  सभी  राज्यों की  पूरी  वर  रहे  हैं  ।

 भ्रन्तरिक्ष में  घूम  र  हे  श्रंतरिक्ष  यानों  को  सुकष्यम  तरंग  सिगनल  से  MEET

 *  357.  श्री  पेन्यूली  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  अ्रस्तरिक्ष

 में  घूम  रहे  ग्रन्तरिक्ष  यानों  को  सुध्म  तरंग  सिगनल  पारेषित  करने  के  लिये  देश  में  एक  पद्धति  का  विकास

 किया  गया  है  प्रौर  इस  सम्बन्ध  में  उपकरण  देहरादून  में  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जगन्नाथ  etfgat)
 :  अन्तरिक्ष-यान.को  कक्षा  में  सुक्ष्म-तरंग

 सिगनल  पारेषित  करने  के  लिए  कई  साधनों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  इनमें  से  कुछ  को  अरब
 देश

 में

 ही  तैयार  किया  जा  सकता  है  श्रौर  इन्हें  तैयार  कर  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  परिय।त
 निपटान

 के
 लिए

 देहरादून  उपग्रह  भूमि  केन्द्र  में  लगाया  जा  रहा  है
 ।.

 श्री  परिपूर्णान्द  पैन्यली  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  किं  अन्तरिक्ष  यान  को  कितनी  ऊंचाई पर  सूध्ष्म

 तरंग  संकेत  पारेबित  किये  जायेंगे  ?  किस  तारीख  तक  उपग्रह  काम  करना  शुरू  कर  देगा  रौर  इस  पर  कल

 कितनी  लागत  श्रायेगी  ?

 श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  :  कूल  लागत  लगभग  10  करोड़  रुपये  होगी  श्रौर  यह  वर्ष  1976.  के

 मध्य  तक  काम  करना  प्रारंभ  कर  देगा
 |

 श्री  परिपूर्णानन्द  पैन्यली  :  क्या  इस  उपग्रह से  सोवियत  संघ  के  साथ  सीधी  दूर-संचार  व्यवस्था

 स्थापित  हो  जाएगी  ।  हमारे  इंजीनियरों  द्वारा  विकसित  उन्नत  प्रौद्योगिकी  को  देखते  पांचवीं  योजना

 के  अन्त  तक  कितने  अन्तरिक्ष  यान  कार्यरत  हो  जाने  की  राशा  है  ौर  उन  पर  कुल  कितनी  लागत  श्रायेगी  ?

 संचार  मंत्री  जंकर  दयाल  :  सोवियत  संघ  के  साथ  उपग्रह  द्वारा  हमारा  कोई  सम्पर्क

 नहीं  है  ।  इस  c Th  के  लिये  हम  टोपोस्केटर  -  थापित  करने  जा  रहे  हैं  जिस  पर  लगभग  «4  करोड़  पये

 as  होंगे  ।  जहां  तक  श्रन्तरिक्ष  यानों  का  प्रश्न  है  उनका
 संबंध  मेरे  विभाग  से  नहीं  मेरे  संबंध  तो

 ग्रह  द्वारा  दूर-संच्यर  से  है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टोल  लिमिटेड  at.  पुनर्गठन

 *353.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 मुख्य  रूपरेखा  क्या  है

 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :
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 (@)  :  मोटे  तौर  पर  प्रस्त।व  इस  प्रकार  है  लाा

 (1)  मिलाई  इस्पात  SITET,  राउरकेला  इस्पात  रखाने  का

 खाना  भी  शामिल  ate  दुर्गापुर  के  मिश्रित  इस्पात  कारखाने  की  तीन  अलग  श्र

 स्वतन्त्र  कम्पनियां  बनी  दी  जाएंगी  जिनका  अपना-श्रपना  प्रबन्ध  सण्डल  होगा  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  भी  एक  कम्पनी  होगी  झोर  उसका  भी  अरपना  प्रबन्ध

 मण्डल  होगा  परन्तु यह  कम्पनी  बची  हुई  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  रूप  में  चलती

 रहेगी  ।  ये  सभी  कम्पनियों  स्टील  APT  श्राफ  इंडिया  fo  के  पूर्ण  स्वाभित्व

 में  इसकी  सहायक  कम्पनियां  होंगी  ।

 (2)  भोजूडीह  शर  पाथरडीह  की  कोयला  शोधन  शालाएं  भारत  कोकिंग  कोल

 लि०  को  श्रान्तरित  कर  दी  जएंगी  ।.

 sit  रानेत  सेन  इस  विकेत््ीयकरण  से  को  अधिक  शक्तियां  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।  क्या

 मैं  जान  सकता  हुं  कि  रांची  तथा  कलकत्ता  स्थित  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  करर्यालय  का
 क्या होगा  ?

 तथा  कलकत्ता  स्थित  saa  रियों  को  कहां-कहां  स्थान  दिये  जायेंगे  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  wt  चन्द्रजीत  राची  स्थित  भवन  तथा  अन्य

 मेकोन  को  हस्त।न्तरित  कर  दी  जायेंगी  ्रौर  कलकत्ता  Hs  कार्यालय  भी  स्टील  अथारिटी  wis  इण्डिया

 लिमिटेड  के  अधीन  झा  जायेगा  |  अरब  यह  तथ  gard  कि  सभी  कर्मचरियों  को  खपा  लिया  SAT

 उन्हें  यह  छम  होगी  कि  वे  मे  कोन  में  जाना  चाहेंगे  या  अन्य  संगठन  में  जिसके  अधीन  उन्हें  कार्य  करना  है  ।

 इसलिये  इन  सब  बातों  का  खयाल  रखा  मया  है  किसी  कमच,री  को  श्र  श्रागे  कोई  कठिनाई  नहों

 होगी  उन्हें  श्रपती  मर्जों  स्थान  चुनने  की  छूट  होगी  जिसके  अधीन  यह  संगठन  c FTF  करेगा  ।

 aft  रानेन  सेन  :  विवरण  से  wile  होता  है  कि  दुर्गापुर  एकक  तथा  wa  एककों  में  कुछ

 थोड़ा  सा
 प्रन्तर  रखा  गया  है

 |  ऐसा  भेदभाव  करने  के  क्या  क।रण  हैं  ?

 ait  चन्द्रजीत  यादव  :  वास्तविक  रूप  से  तो  कोई  नहीं  है  क्योंकि  हिन्दुस्त।न-स्टील  लिमिटेड

 कम्पनी  तो  पहले  से  हू  खेद्यमान  है  श्रौर  wea  संपंत्रों  के  लिये  अलग  अलग  कम्पनियां  होगी  इसलिये

 दुर्गापुर  ata  तो  उसी  हिन्दुस्तान  wet  लिमिटेड  नाम  से  काम  करता  रहेगा  ;  यह  शेष  बचा

 fergeaa  स्टील  लिमिटेड  होगा  श्रौर  इस  तरह कोई  नहीं  होगा  का  भी  अलग  से  एक

 प्रबंध  बोड़  होगा  श्रौर  इसकी  एक  ग्रलग  कम्पनी  होगी  होगा  |  इसलिये  प्रभावी  रूप  से

 तो  कोई  भेद  नहीं  होगा  ।

 WET
 महोदय

 :

 प्रश्न

 समाप्त
 हा
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 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 शभ्रयस्क  परियोजना

 *341.  श्री  वाई०  ईदवर  रेड्डी  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 grIg मुख
 झयस्क  परियोजना  के  oa  तक  कितनी  safe  हई  है  ;  ak

 यह  परियोजना  कब  तक  पुरी  हों  जाने  की  श्राशा  है
 ?

 शर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  ‘sit  erat  :  कुद्र  मुख  लौह  श्रयस्क

 परियोजना
 के  कार्य में  ge  तंक  हु  ई  प्रगति  नीचे दी  गई  विवरण  में  है

 (1)  कुद्रेमुख से  उत्पादित  15  करोड़  टन  लौह  श्रयरक  सांद्रण  की  बिक्री  a  खरीद  के
 बारे  में  स्टील  श्रयारिटी  ars  इंडिया  लि०  शरर  नेशनल  स्टील  ईरानियन

 इन्डस्ट्रीज  कम्पनी  fao  श्राफ  ईरान  के
 बीच  4  1975  को तेहरान में

 एक  बिक्री  करार  (सेल/कन्ट्रक्ट)  पर  हस्ताक्षर  हुए  इस  प्रायोजना  के  लिए

 घन  की  व्यवस्था  के  बारे  में  ईरान  ढारा  63  करोड़  अ्रमरीकी  डालर  का  देने

 के  बारे  में  भी  उसी  athe  को  स्टील  अथारिटी  ग्राफ  इंडिया  लि०  झ्रौर  ईरान  की

 इम्पीरियल  सरकार
 के  बीच  एक  वित्तीय  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हए  sees

 वित्तीय  समझौते  में  की  गई  व्यवस्था  के  श्रनुसार  पेशगी  भुगतान  के  रूप  में  10  करोड़

 maa  डालर  की  धनराशि  24  1976  को  प्राप्त हो  गई  थी  ।

 (2  इस प्रायोजना  के  कार्यान्वयन के  लिए  1976  के  श्रारम्भ  में  सरकार के  पूर्ण

 स्वामित्व  में  एक  नई  कम्पनी  बनाने  के  लिए  सभी  श्रावश्यक  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 (3)  जिन  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  से  माइनिंग  एसोसिएट  तथा/श्रथवा  इंजीनियर

 secret  aarat  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  उनके  साथ  areata  का

 पहला  दरा  पुरा  हो  गया  श्राशा  है  कि  उनके  साथ  हुई  बातचीत के  ATaT<  पर

 उनसे  संगोघित  प्रस्ताव  श्रुप्रील  के  भध्य  तक  प्राप्त  हो  जाएंगे  |

 (4)  कच्चे
 माल  के  परीक्षणों  तथा  प्रक्रिया  प्राचलों  की  पुष्टि के

 लिए  कुद्र पख  परियोजना  स्थल  पर  लगाये  गये  प्रायोगिक  में  लगातार  परीक्षण

 किये जा  रहे  हैं

 (5)  से  मलेश्वर  को  मिलाती  हुई  प्रायोजना  स्थल  तक  एक  भ्ररथायी  सड़क  में

 सुधार
 किया

 जा
 रहा

 है
 प्रा

 है  यह  यें  1976
 से  पहले  पूरा  हो  जाएगा

 जिससे  श्रागामी  वर्षा  org  में  परियोजना  स्थल  तक  झाना  जाना  हो  सकेगा

 (6)  पादूबिदरी
 at  मलेश्वर  के  बीच  एक  सड़क  बनाने  के  लिए  प्राम्भिक  कार्य

 qe  कर  दिया  गया
 aim हैं  यह  कार्य  सन्‌ च  1978  के  शुरु  में  पुरा  जाएगा  |
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 (7)  कर्नाटक  विद्युत  बोड़े  के  साथ  बिजली  की  सप्लाई  के  लिए  श्रस्थायी  रूप  से  प्रबन्ध  कर

 लिये गये

 (8)  स्वायी  रूप  से  बिजली  की  सप्ल।ई  के  लिए  नई  ट्रांसमिशन  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण

 कार्य  आरम्भ  हो  गया  स्थायी  जल  श्रापूर्ति  के  लिए  war  डाइब्शेन  प्रोजेक्ट  का

 भी
 स्रारम्भ  हो  चुका

 (9)  मंगलौर  बन्दरगाह  के  विकास
 के  लिए  रुपांकन  कार्य  हाथ  में  ले

 लिया  गया  है  राशा

 है  सन्‌  1980  में  जब  जरूरत  पड़ेगी  तो  qe  बन्दरगाह  तैयार  होगी  ।

 (10)  स्टील  ह  कंसट्रक्शन  लि ०  ने  इस  प्रायोजना के  प्रारम्भिक  चरणों  में  किये

 जाने  वाले  सिविल  इंजीनियरी  कार्य  के  लिए  meee  सर्वेक्षण  कर  दिया  है

 कुद्देमुख  प्रायोजना  स्थल  पर  तकनीकी  प्रबन्धकीय  तथा  wer  पारिच।लकों  के  लिए

 अस्थायी  सकानों  के  निर्माण  के  मामले  में  भी  इस  कम्पनी  का  सहयोग  प्राप्त  किया

 गया

 (11)  भद्रा  नदी  पर  बेलि  ब्रिज  के  निर्माण के  लिए  कारवाई  भ्रारम्भ.कर
 दी  गई  है  ।  राशा

 हैं  कि  आगामी  वर्षा  ऋतु  तक  यह  पुल  तैयार  हो  जाएगा  |

 श्राशा  है  यह  प्रायोजना  सन्‌  1980  तक  पूरी  हो  जायेंगी

 ताविकों  को  माँग

 344.  श्रो  To  Bo  गोपालन  कया  Taga  श्रौर  परिवहन  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  नाविकों  ने  प्रत्येक  समुद्रो  यात्रा  पुनः  श्रारम्भ  करने
 से  पुर्व  रुमझाते  के

 पुण  उपबन्ध  उपलब्ध  कराने  की  मांग  की  है  ical

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  मांग
 के

 क्रियान्वयन
 को  सुनिश्चित  करने

 सबन्धी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहो  है  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  हर  समुद्री  यात्रा  के  प्रारम्भ

 होने  से  पहले  संगम  नियमावली  के  पुर ेसैट  के  सप्लाई  के  लिए  सरकार  को  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  हुई

 परन्तु  यह  बतया  जादा  हैं  कि  संगम  नियमावली  पर  वर्मीद्ल  द्वारा  किए  जाते  हैं  अ्रौर

 व्यापार  पोत  1958  की  धारा  107  में  यथापेक्षित  जहाज  के  मूख्य  स्थान  पर  उसकी  एक

 प्रतिलिपि  vat.  की  जाती  हैं  t

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 fee  महासागर  में  फ्रांस  के  युद्धपोत

 *  346.  श्री  शद्ध  भषण  :  क्या  fags  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  बात  सरकार  के  घ्यान  मे  भराई  है  कि  फ्रांस  ने  हिन्द  महासागर  में  दो  और

 युद्धपोत  भेजे हैं  जो  विभानभेदी  राकेटों
 प्रोर

 जहाज  पर  भार  करने  वाले  sa ‘ zt  से  लेस  हैं
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 ar

 war  इससे  cae भी  फ्रांस  ने  दो  पनडुब्बियां हिन्द  महासगर  में  भेजी  दौर

 इस  बारे  मे  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विपिनपाल  आर  .  सरकार ने  इस
 श्राशय

 की  प्रस  fete  देखी  है  |

 अपने  सुविदिद  के  अनुरूप  mre  हिन्द  सहारूगर  में  विदेशी  सेनिक

 अड्डों  की  स्थापना  विदेशी  सेनाश्रों  के  जमाव  को  इस  दिषय  से  संबंधित  सथकत  राष्ट्र  प्रस्तावों

 तथा  fare  स  हासगर  के  तटदर्ती  तथा  पश्प्रदेशीय  देशों  के  निशाल  की  स्पष्ट  इच्छा  ओरों  के  fare

 मानता  ।

 ग८ਂ  निरपेक्ष  राष्टों  का  TaN  सचिवालय

 *  340.  थ्रो  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  विदेश  मंत्री  य  हैं  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गूटनिरपेक्ष  राष्ट्रों  का  एक  स्थाई  सचिवालय  स्थापति  करने  के  लिए  एक

 श्राया  है

 )  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  श्रौर

 क्या  भार  सरकार  इस  प्रस्ताव
 पर

 सहमत  हो  गई  है
 ?

 fata  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल
 (a)  कुछ  Te-frcta  देशों

 द्वारा  यद्यपि  दिलचस्पी  तो  दिखाई  गई  है  लेकिन  गुट  निरपेक्ष  देशी  के  सम्मेलनों  में  रथायी  सचिवालय

 की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  रिक  प्रस्ताव  नहीं  ष्प्राया  है  |

 झगर  इस  बारे  में  कभी  कोई  ठोस  प्रस्ताव  श्रायेंगा  तो  भारते  सरकार  उस  पर  विचार

 करेगी  |  मौजूदा  विचार  के  श्रनूसार  सरकार  गुट  निरपेक्ष  श्रांदेलन  के  हित  में  इस  तरह  के  सचिवा लय

 को  सझावश्यक  नहीं  समझती  ।

 मेडिकल  कालेजों  में  श्रतसुचित  जाति/श्रतुसुित  जनजाति  के  छात्रों  के  लिए  स्थानों  का

 श्रारक्षण

 *351.  श्री  एस०  एम०  fearat  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  sear  सहायता  प्राप्त  मैडिव ल  कालेजों  में

 maaraa
 जातियों  तथा  श्रनुसूचिते  जन  जातियों  के  छल्लों  के  प्रवेश  हेतु  स्थानों  का

 श्रारक्षेण  किया  गया

 हैं  ;  गर

 (a)
 पांडिचेरी  स्थित  लाल  इन्सटिट्यूट  झाफ़  ७५ पोर्ट ग्र ग्रेजुएट  मेडिव ल  एजुकेशन

 एण्ड  रिसर्च  '  में  LATABTAT  पाठ्यक्रमों  में  ए  सा
 श्रारंक्षण  किया  गया  हैਂ  ?
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 स्वास्थ्य  श्रौर  पर्वर  नियोजन  मंत्री  (ato कर्ण  ate  (@)  नूण  एन०  मेडिकल

 शेष  केन्द्रीय  सरकार के  चिकिंत्सा.संस्थाश्नों  एम  ०बो ०बी  ०एस ०
 पाठयक्रेस  में  दाखिले  के  लिए  श्रनुसूचित  जाति  श्रौर

 अनुसूचित
 के  विद्यार्थियों  के  लिए  सीटों

 का  aia feat Tat z किया  गया  है  ॥

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  संख्या  में  भारी  ake

 *  352.  श्री  इन्दजोत  गुप्त  :  बया  श्रम  मंत्री  यद  बठाने  की  aan  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कों  पदा  है  कि  पंजाब  मध्य  पश्चिम  बंगाल  बिहार  में

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  भारी  वद्धि हुई  है  ;  ate

 इन  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  का  दिचार  क्या  HrqarEt

 करने का  है
 ?

 अस  (sit.  रघुनाव  tg) :  (#)  बेरोजगारों  के  संबंध  में  ane  iss

 उपलब्ध  नहीं  हैं  उपलब्ध  सूचना  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर में
 दर्जे  नौकरी  चाहने  वालों

 सभी  श्रनिवाय  बेरोजगार  नहीं  कीं  संख्या  के  संबंध  में  है  ।  यह  सूचना  fraer  तीन  वर्षों

 (1973-75)  के  दौरान  इस  प्रकार  थी  —ome

 (aise  लाखों

 1100

 व्र  के  प्रन्ट ga  में  रोजगार  कार्यालयों  के
 चालू

 में

 नौकरी
 वालों  कीं  संख्या )

 कला  हलवा ed  बनाना  1  व ae  वालववालवजजलागााजाबकाता a  ा  LS  om  emcee

 1973  1974  1975

 पजाब  ह  2.05  2.52  2.96

 मध्य  प्रदेश  4.24  4.33  4.70

 केरल  5.  24  5.88  6.91

 पश्चिम  बंगाल  15.  66  16.  10  17.  11

 बिट्टार  11.41  9.86  10.52

 विश्वविद्यालय  रोजगार  सूचना  प्रॉरः  मार्गदर्शन  केन्द्रों  के  संबंध  में  wie:  सरि  नहीं

 हैं  ।

 (@)  पांचवीं  के  short  विभिन्न  क्षेत्रों  जैसे  सिंचाई  उत्पादन

 मुख्य  सिचाई  प्रणालियों
 का  कमान  क्षेत्र  faara,  og

 भर
 मध्यम

 सेवाश्रों
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 et  atte  ह

 वाणिज्य  तथा  अन्य  अनपषंगी  एवं  संबन्ध  में  योजना  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करके  बरोज

 गारों  के  लिए  पर्याप्त  रोजगार  अवसर  उपलब्ध  कराए  बीस-सत्ी  आर्थिक  कायंक्रम  वे  झन्तगंत

 शिक्षित  यवकों  के  ०५ शिनमे  ग्रेज्यएट  इंज/नियर  श्रौर  डिप्लोमाधारी  शमिर  रोजगार  wage

 में  वृद्धि  करने  के  ata  उपायों  में  से  एक  उपाय  शिक्ष  योजना  को  प्रभावपुर्ण रूप  से  कार्यानि ते  करना

 z

 भारत-नेपाल  मलेरिया  oct  समेकन  ater

 359.
 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :

 क्या
 परिवार

 नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारत-नेपाल  मलेरिया  उन्मूलन  समेकन  सम्मेलन  जनवरी  में  काठमांड

 में  हुआ  था ;

 ६  | =
 VA  नी यदि  हां,.तो  क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  मल  रिया  दूर  सम्बन्ध  में  श्रपनी

 थोजना  के  बारे  में  कोई  सन्देश  भेजा  था  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या ने  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  fag)  जी  art

 सगण
 (q  श्नौर  दक्षिण  ga  एशिया में  faog  स्वास्थ्य  bs  |  च्श्प््ग  के  क्षेत्रीय  face

 ने  एक  संदेश  भे जा  था  जिसकी  बातें  सभा-पटल  पर  रखें  गए  विवरण  में  दी  Tz है  ।

 विवरण

 दक्षिण-पूर्व
 एशिया  में  विश्व  संगठन  के  क्षेत्रीय  निदेशक  से  प्राप्त  संदेश  में  जो

 मुख्य  बातें  थी ंवे  इस  प्रकार  है
 —_——

 1  मलेरिया  कार्यक्रम  में  हाल  ही  में श्राए  गतिरोध  के  aunt  का  उल्लेब  किया

 गया  था

 बैक्टर  में  डी  ZToFlo  को  सहन  करने  की  शक्ति  प्लाज्मोडियम  फाल्सिफेरस

 के  पीड़ित  रोगियों  की  बढ़ने  ake  ए  इलाकों  का  प्लाज्मोडियम

 फात्सिपरस  मे  क्लोरोम्वीन  को  सहन  करने  शक्ति  आ  गई  है  ।.  विस्तार  होने

 से  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की
 थी

 3
 उन्होंने

 इस
 बात  का  भी  संकेत  दिया  था

 कि  इस क्षेत्र
 के  देशों  मले  रया-रोधी

 कार्य  सम्बन्धी  उपयुक्त  नीति  के  बारे  में  सुझाव  देने  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  समिति

 की  1976:  में  बुलाई  जानी  ।

 उन्होंने  यह  विचार  भी  प्रकट  farerr fax
 फि

 तकनीकी  जानकारी  के  परस्परਂ

 प्रदान के  लिए
 समन्वित  सम्मेलन  एक

 भ्रच्छी मंच  है  भ्रौर  इससे  war  तकनीकी

 TH ATT:  लातें  में  मदद  faa ।
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 meow

 उन्होंने  यह  श्राशा  व्यक्त  की  थी  fiz  qaftaa  सम्मेलन  से  इस  क्षेत्र  में  मले  रिया

 को  रोकथाम  करने  के  कार्य  में  अधिक  मेल-जोल  श्र  सहयोग  बढ़ेगा

 afara  खानों  में  श्रात्मरक्षक  यंत्रों  की  व्यवस्था

 *  360.  श्री  बी०  गंगादेव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सब  खान

 Warerapt AY को  श्रात्म रक्षक  यंत्रों  की  व्यवस्था करने  के  वारे  में  कोई  area  दिये  गये  हैं  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :.  खान  महानिदेशक  ने  सभी  कोयला

 खान  श्रभिक  रणों
 श्रौर  Tardat  को  हिदायतें  जारी  करदी  हैं  किवे  भूमि  के  नीचे  नियोजित

 व्यक्तियों  को  क्रमिक  ढंग  से  श्रात्म-रक्षकों  का  सम्भरण  करें  ।

 राउरकेला  में  विस्थापित  व्यक्ति

 1744:  श्री  दयाम
 सुन्दर  महापात्र

 :
 क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  राउरकेला  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  wa  तक  उपर्युक्त  नौकरियां  श्रौर

 मकान  के  लिए  जगह  दे  दी  गई

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  श्रौर  उनको  कितनी  भूमि  दी  गई

 इस्पात  श्रौर
 खान

 मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  सुखदेव  :  (=  ate  भूमि  उड़ीसा

 सरकार  ने  प्राप्त  की  थी  ate  उसका  कब्जा  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  को  दे  दिया  था  ।  इस  प्रकार

 भूमि  अरजन  के  कारण  विस्थापित  परिवारों  के  पुनर्वास  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  है  ।  फिर

 1.3.1976  तक  3,597  स्थानिय  विस्थापित  व्यक्तियों  को  राउरकेला  इस्पात  कारखाने

 में  नौकरियां दे  दी  गई  हू  ।  इस्पात  कारखाने  के  निकट  जालिदा  श्रौर  झीरपानी  गांवों  में  दो  पुनर्वास

 बस्तियां  बसाई  गई  जहां  काफी  संख्या  में  विस्थापित  परिवारों  को  बसाया  गया  है  ।

 भारतीय  उवेरक  THET  (MMH)  द्वारा  नेमित्तिक  को  बक  पर

 1745.  श्री  नूरुल  हुडा  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारतीय

 vacua  नामरूप  (stata)  के  प्रवन्धक  स्थायी  प्रकार  के  कार्य  जेसे  माल  सिविल

 निर्माण  तथा  धरन रक्षण, च्श  वैगनों का  लदान  तथा  फैक्टरी  और  नगर  में  झाड़  लगाने  सफाई

 करने  के  लिये  ठे  केदारों के  माध्यम  से  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  काम  पर  लगा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :
 सूचना  एकत्रकी  जा  रही  है  ale

 यथा  समय
 सभा  की  मेज

 पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 Orders  placed  on  Baico  for  Aluminium  by  various  Countries.

 .  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the
 Minister

 of
 Steel

 and  Mines  be

 pleased
 to  state  :

 (a)  the  quantity  and  value  of  orders  received  from  various  countries  by  the  Bharat  Alumi-
 nium  Co,  Ltd.  Korba,  for.supply  of  aluminium  during  1975-76  and  1976-77;
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 (b)  when  the  production  of  aliuminium  was  started  2

 The  Deputy  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad) :
 (a)  3500  tonnes  valued  at  about  Rs.  212  lakhs.

 (b)  May,  1975

 परिवार  नियोजन  लिये  श्रन्तरष्ट्रिय  सहायता

 1747.  श्री  समर  गह  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बतान  कृपा

 चेंग  कि

 क्या  सरकार  को  1973--75  के  वर्षों  में  परिवार  नियोजन  परियोजनाओं  के  बारे

 में  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है ं;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  इस  प्रकार  प्रस्तावित  सहायता  तथ्य  क्या

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उपमंत्री|
 राध सेवक  जी  हा

 ata  एक  विवरण  dart  है  ।  [werreta  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 दुल ०  |

 नाईजी  रिया  के  लिए  नोबहुन  सेवा

 1748.  श्रो  सी०  फ्०  चद्प्पन
 :

 कया  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 bat

 क्यो  थ ट्त  frig  एवा१ए रव  ने  सरकार  से  नाइजीरिया  लिए  faafaa  नौवहन

 सेवा  चनाने  के  लिए  arta  किया  र

 यदि  at,  तो  sa  पर  सरकार  की  क्यो  प्रतिक्रिश  है
 ?

 नोवहन  ale  परिवहन  मंत्री  जी  old >  fecal)  att  सरकार  ने  पश्चिमी

 डाइन  fara  एवासिए जन  ग्रोर  बजती  राष्ट्रीय  शिपिंग  कम्नतियं  के  साथ  उत  पर  विचार

 faad  faut  जो  भीड़  भाड़  के  कारण  नाइजीरिया  पत्तनों  पर  काफी  देर  से  रुके  हमारे  जहाजों

 को  ध्यान  मैं  रखते  हुए  नाईजिरिया  को  निमित  नौवहन  सेवा  से  सम्बन्धित  हैं  ।  इन  AHTATH  को

 राजनजिक  न्रार  व  ea 84 nfsra  ग्राघार  से  हल  करने  के  लिए  कुठ  उत्य  किये  जा  रहे  हैं  |

 Sea  Passengers  Service  with  other  Countries.

 1749.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.1455  on  29th  yJanuary,  1976  and
 state ६

 (a)  the  amount  in  foreign  exchange  and  in  Indian  currency  earned  by  passenger  service

 and
 ae

 service  operating  between  India  and  other  countries  during  1973-74  and  1974-75,  year-
 wise;

 (b)  the  number  of  countries  which  have  requested  for  introduction  of  passenger  and  cargo
 servi  ce  from  India  and  whether  there  are  some  countries  also  which  want  to  link  India  with  their
 Shipping  service  and  if  so,  their  names  ?
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 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Dr.  G.  S.  Dhilon)  :  (a)  The  total  Rupee
 value  of  the  earnings  of  Indian  Shipping  companies  dperating  passenger  services  and  cargo

 Foreign  Exchange)  were  as  under
 services  between  India  and  other  countries  during  1973-74  and  1974-75  (including  earnings  in

 (Rs,  in  crores)

 1973-74  1974-75
 I.  Cargo  Services  e  17805.0  291°  16
 2.  Passengers  Services  चि  36.0  9°72

 b)  Indication  has  been  received  of  the  intention  of  Shipping  Corporation  of  Saudi  Arabia
 and  M/s.AhliShipping  Line,  introduce  a  passenger  Service  frem  India  to  the  Gulfand/or
 Red  Sea  Ports,

 पत्र  न्यवहार  में  पिन  कोड  पद्धति  का  प्रयोग

 1750.  श्री  बसन्त  साठे  :  कया  संघार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकपर  के  कार्यालय  तथा  प्रतिष्ठान  तथा  ्  सरकारी  संगठन

 काफी  सीमा  तक  अ्रपने  पत्र  व्यवहार  मैं  पिन  कोड  पद्धति  का  प्रयोग  नहीं  करते  हैं  ।

 यदि  तो  न  केवल  सरकारी  कार्यालयों  मैं  अ्रपितु  सामान्य  तौर  पर  श्राम  जनता  मैं

 भी  पिन  कोड  पद्धति  को  श्रौर  श्रधिक  लोकप्रिय  तथा  स्वीकार्य  बनाने  के  लिए  कया  श्रप्रेतर  कार्यवाही

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  भ्रौर

 क्या  देश  मैं  e qi  स्थानों  मैं  पत्र  व्यवहार  मैं  पिन  कोड  व्यवस्था  के  प्रयोग  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  are  उनके  क्या  परिणाम
 रहे  हैं

 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  सरकारी  श्र  ज्  सरकारी  विभागों

 मैं  पिन  कोड  का  aa  अधिक  प्रयोग  होने  लगा

 (1)  सस्ते  दामों  की  सर्किल  पिन  कोड  डायरेक्टारियां  प्रकाशित  की  गई  हैं  ।  ग्रखिल

 भारतीय  पिन  कोड  डायरेक्टरी  का  gaye  करके  उसे  भी  किया
 गया  है  ।

 (ii)  डाकघरों  के  प्रयोग  मैं  श्राने  वाली  संभी  मोहरों  शौर  सीलो  को  बदल  कर  उन  की  जगह

 धीरे-धीरे ऐ  सी  मोहरें  र  सीलें  सप्लाई  की  जा  रही  हैं  जिनमें  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  लगे  हुए  हैं

 (iii)  सरकारी  विज्ञापनों  मैं  पिन  कोड  के  प्रचार  संबंधी  वाक्यांश  शामिल

 करना  रम्भ  कर  feet  गया  है  ।

 (iv)  डाकघरों  के  नाम  पट्टो  और  लेटर  बक्सों  पर  पिन  कोड  नम्बर  लिख  दिए  TTT

 (४)  पोस्टमास्टर  जनरलीं  से  कहा  गया  है  कि  वे  श्राकाशंवाणी  के  कार्यक्रमों  मैं  स्थानीय

 क्षेत्रीय  भाषा  मैं  रेडियो  पर  बतायें  [rather  करवायें  जिससे  कि  खासकर  देहाती  इलाकों  में

 रहने  वाले  लोग  पिन  कोड  के  प्रयोग  से  होने
 वाले

 लाभों  से  परिचित  हों  ।

 शीघ्र  डाक  सेवा  की  धीरे-धीरे  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  पिन  कोड
 के

 sar

 के  लोकप्रिय  होने  मैं  सहायता  मिलती  है

 f=:7  दन
 किया  जा  रहा  है

 कि
 वे  भ्रपनी  डॉक (vii)  ज्यादा  मात्रा मैं  डाक  भेजने  वालों

 से

 af ey  मैं  पिन  कोड  का  इस्तेमाल  करें
 ।
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 जो  हां  ।  पिन  कोडਂ  लिखें  q  का  प्रतिशत  श्रलग-ग्रलग  केन्द्रों  के  ग्रनसार च्क

 5  से  लेकर  30  तक  है  ।

 यात्री/माल  वाहक  जहाजों  की  खरीद

 1751.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंगी  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 \  )  वर्ष  1971-72  के  के  बाद  1975  तके  कितने  यात्री या  वाहक

 जहाज  खरीदे  गए  ग्रर

 इन  जहाजों  का  कुल  मूल्य  कितना  है  श्रौर  उन्हें किन  देशों  से  खरीदा  गया  ।

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  सभी  प्रकार  ना
 oN

 119

 जहाज  खले भ्  माल  तेल  वाहक  ग्रौर  याती  जहाज  ।

 इन  119  जाहाजों  की  कुल  लागत  770, 70  करोड़  रुपये  थी  । देशों के  नाम
 और

 प्रत्येक

 देश  से  श्रधिग्रहीत  जहाजों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 क्रम  प०  देश  sferrdrat  जहाजों

 की  संख्या

 थाइलैंड

 जी  SY  शरार  13

 पश्चिम  wy ¢ at

 17 qo  Fo
 x
 डनमाक

 फ्रान्स

 हांगकांगਂ

 sq

 स्पेन  12

 जापान 10  15

 11  नारवे

 12  यू  एस  एस  झ्ार

 13  योगोस्लांविया

 14  रुमानिया

 15  बेलजियम
 GWaTERT 16

 17  फिनलैंड  .
 a.

 18  ars

 भारत  11 19

 Ue A  a
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 ep

 मध्य  प्रदेश  में  चाँदी  के  भंडार

 752.
 श्री  रण  बहादुर  सिंह

 :

 श्री
 भार्तण्ड  fag  :

 FAT  इस्पात  श्र
 खान

 मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि

 क्त्र  मध्य  प्रदेश  मैं  रोवा  स्थित  To  पी०  एस०  विश्वविद्यालय  के  भूविज्ञान  विभाग

 Sop  के  सध द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  fare  के  अवुपार  प्र  अरा  नका  पावा  जिले  के  मछ्यालय  के  झ्रासपास

 चांदी  के  विशाल  भण्डार  त्रौर

 यदि  तो  उनके  दोहन  के  लिए  एक  sqTaraTa at  श्रध्ययन  क  रने  हेतु  क्या  कार्यआाही

 की  गई  है  ?

 इश्पात  झोर  खान  में  Bat  gata  :  (®)  त्रौर  (@)  राज्य

 सरकार  से  जानकारी  का  इन्तजार  है  ।

 Representation  against  Legislation  about  Retrenchments  and  Look-outs

 1753.  Shri  Janeshwar  Mishra  ;  Willthe  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  W  tether  the  labour  organisations  and  the  m‘ll  owaers  have  made  repreSentations  in
 regard  to  the  new  legislation  about  retrenchments  and  lockouts  ;

 (b)  if  so,  the  main  demands  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  D:puty  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a),
 (b)  and  (c).  The  latest  amendment  to  the  Industries  Industrial  Disputes  Act,  1947,  does  not
 relate  to  lock-outs.  After  the  Industrial  Disputes  (Am2ndment)  Bill,  1976,  Was  passed  by  both
 the  Houses  of  Parliam2nt,  the  Ministry  of  Labour  received  certain  representations  for  extending
 the  coverage  of  B'llto  smuller  eStablishm:nts  and  also  to  provide  for  exemptions  from  the  lay-off
 provisions  of  establishments like  flour  mills  and  also  to  exclude  lay  off  due  to  break  down  of  machi-
 nery  and  unforeseen  The  am2ndment  Act  come  into  force  with  effect  from  the
 sth  Marc,  1976  and  it  is  too  early  to  think  of  amendments.

 Tin  D2posits  in  Madhya  Pradesh

 1754.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :
 Shri  Ramsahai  Pandey :
 Shri  Bhogendra  Jha  e कि

 W.llthe  M'nister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  १

 (a)  the  area  of  tin  ड  sits  in  D‘strict  Bastarof  Muthya  Pradesh  and  whether
 quality  thereof  has  been  aScertained  ;

 (b)  Wrether  exrloitation  of  these  deposits  wll  be  undertaken  by  Union  Government  or  this
 Work  will  be  entrusted  to  the  M-neral  Corporation of  the  State  Government;  and

 (c)  the  brad  outlines  of  the  p-ogress  mide  so  far  in  regard  to  the  exploitation  of  these

 deposits  ?

 Taz  D:o1ty  M  1ister  in  the  of  Stzel  and  M'1e:  (Shri  Sukhdev  Prasad):
 (a)  Tin  'd2a7ing  dies  have  b22n  छिपा  near  Govindpal,  Mundaval,  Chitalmar,  Kuppa-
 doi  aid  ote:  villages  of  B  ister  ि  strict  of  M1  ya  Pradesh  spreading  over  an  area  of  80  Square
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 Kilometres.  Eluvial  cassiterite  has  been  obtained  from
 ,
 े  १081,  Madkamires,  Chiurwada

 and  other  localities  within  the  same  area  Detailed  investigations  are  being  conducted  by  G.S.I.
 and  the  Directorate  of  Geolo  gy  and  Mining  of  the  State  Government  to  ascertain  the  quality  and
 potential  of  these  deposits.

 (b)  This  question  can  be  examined  only  after  detailed  investigations  have  been  conducted.

 (c)  In  view  of  (6)  above,  does  not  arise  at  this  Stage.

 सरकारो  ~ aa  के  एककों  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत

 1755.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 चालू  वर्ष  तथा  पिछले  दो  वर्षों  में  सरका री  क्षेत्र  के  विभिन्न  एककों  में  इस्पात  की  प्रति  टन

 maa  उत्पादन  लागत  कितनों

 प्रमुख  इस्पात  उत्पादक  देशों
 में  उत्पादन  लागत  से  ae  कितनी  न्यूनाधिक  शौर

 क्या  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के  लिये  कोई  श्रध्ययन  श्रारम्भ  किया  गया  है  az

 तत्सम्बन्धी  ब्यारा  क्या  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपपंत्री  (at  सुखदेव  :  af  1973-74,

 1974-75  तथा  1975-76  (Mins  ्रस्थायो  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों
 में  एक  टन  बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  की  श्रोसत  लागत  नीचे  दी  गई  है  :--

 प्रति  टन

 की  रखाना  1973-74  1974-75  1975-76

 ग्रस्थायी  हैं  )

 ee  ere

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  887  979  1074

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  1495  1533  1466

 ह  1595  1754  1950 राउरकेला  इस्पात  कारखाना

 बोकारों  इस्पात  कारखाना  क  oe  1817

 क  क ना  हाहा

 इस्पात  उत्नादको  द्वारा  उत्पादन  लागत  की  जानकारी  गोपनीय  रखी  जाती  इसलिए

 यह  उपलब्ध  नहीं  है  |

 मूल्य  वद्धि ८  के  विभिन्न  कारणों  जिन  पर  इस्पात  कारखानों  का  कोई  बस  नहीं  है  के

 बावजूद  उत्पादन  लागत  में  कमो  लाने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कई  कदम  उठाए  गए  इनमें  क्षमता

 का  बेहतर  खपत  के  मानकों  में  तैयार  उत्पादों  के  उत्पादन में  बेहतर  रोकड़

 व्यवस्था  श्ोर  इस्पात  के  वितरण  को  बेहतर  व्यवस्था  शामिल  है  |
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 पालम  हवाई  झट  पर  एक  राजतयिक  के  सामान  की  तलाशो

 1756.  श्री  हरो  fag

 at  राजदेव  सिह

 श्री  भान  सिह  भोरा

 क्या  fadar  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे चि TM  कि

 क्या  29  1976  को  पालम  हवाई  पर  एक  राजनयिक
 के

 सामान  की

 तलाशी  लो  गई  थी

 क्या  उक्त  राजनयिक  के  सामान  में  कुछ  निषिद्ध  वस्तुएं  श्रौर

 इस  सामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  सार  a

 इस  सम्बन्ध  में  सम्बद्ध  मिशन  से  सख्त  विरोध  प्रकट  किया  गथा
 है

 त्रौर  इस  घटना  से

 सम्बद्ध  अधिकारियों  को  देश  से  वापिस  बला  लिया  गया  है  |

 तन्रिलनाड  ग्राय  वे  द्वारा  श्रायवेदिक  पर  से  बिक्री  कर

 हटाने  की  माँग

 1758.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  स्वास्थ्य  श्र  परिव्नार  नियोजन  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अवधियों  पर  बिक्री  कर  केवल  तमिलनाड़ਂ

 हो  लगता

 क्या  तमिलनाडू  amt  बंयाशाला  नें  =c, araafaa  प्रौषधालायों
 प

 से  बिक्री  कर  हुटाये

 जाने  की  मांग  को

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  श्रीर  परिवार  नियोजन  मंत्र।/लय  में  राज्य  मंत्री  (aberzt  रास  जी

 al  तमिलनाड  में  ग्रायवदिक  पर  बिक्री  कर  लगता  है  |

 (a)  जो  हां  ।  ara  वद्याशाला  के  arr  स्थित  मख्यालय  से  बिक्री  कर  कम

 करने  के  लिए  एक  अन रोध  प्राप्त  हम्ना  है  |

 राज्य  सरकार  इस  अ्रतुरोध  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 कोचीन  पत्तन  में  सुपर  टेंकर  श्रायल  टर्मिनल  प्रोजक्ट

 1759.  श्री  एन०  Marat  क्या  नोवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 poor क्या  कोचीन  फ्त्तन  से  ay"  कर  श्रायल  टर्मिनल  प्रोजेक्ट के
 निर्माण  के  लिए  व्यय

 की

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई
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 लिखित  ज्तर

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ए  व्य  क्या  गोर

 (7)  इप  टेकर  प्रोजेक्ट  के  लिये  की  गई  alga  कार्यवाही  के  रूप  में  ब  तक  कुल  कितनी
 धनराशि  खं  की  जा  चुकी  है  ?

 नौवहन  शोर  परिवहन  मंत्रो  जी०  एस०  :  of  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फरवरी  1976  तक  परियोजना  पर  श्रम्रिम  कार्यवाही  के  तौर  पर  234.  00  लाख
 रुपये  की  राशि  व्यथ  की  गई  |

 इटारसी  रेलवे  डाक  सेवा  में  चोरी  के  कारण  हुई  हानि

 1760.  श्री  नौतिराज  fag  चौधरी  :  कया  संचार  मंत्रों  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इटारसी  रेलवे  डाक  सेवा  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  छुट-पुट  चोरी  के  कारण
 13  लाख  रुपये  से  श्रधिक  को  हानि  wie

 यदि  को  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  fa a  तीन  वर्षों  के  दौरान  7000  रुपये

 की  रकम  के  दो  बीमा  पासंलों  को  राशि  के  दो  मामले  जानकारी  में  ae  |

 (@)  दोतों  मामलों  की  तुरन्त  पुलिस  में  रिपो  कर  दी  गई  थी  पन्द्रह  कर्मचारी  गिरफ्तार

 किये  गये  जिन्हें  तुरन्त  pais  कर  feat  गया  ।  इनमें  से  श्राठ  कर्मचारियों  पर  मुकदमा  चल

 रहा  है  ।  बाकी  सात  के  मामले  में  पुलिस  की  तकशीश  जारी

 बन्धित  श्रमिकों  को  ऋण

 1761.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  क्यो  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बन्धित  श्रमिकों  को  ऋण  दिये  हैं  ;

 उनको  राज्यवार  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  नश शरर

 इससे  राज्यवार  कितने  श्रमिकों  को  लाभ  पहुंचा  है  ?

 aa  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  ara

 श्रमिकों  के  अ्राथिक  पुनर्वास  के  लिए  मुख्य  AlTeT aT  निर्धारित  किए  हैं  ।  राज्य  सरकारें  भ अझर  अन्य

 संबंधित  तदतु  तार  श्रावश्यक  कारवाई  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रायकृत  बैकों  ने  भी  मुक्त  किए  गए  बंधक  श्रमिकों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के

 लिए  योजनाएं  बनाई  हैं  ate  उन्हें  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  डेरो  गृह

 छोटे  व्यवताय  आ्रादि  जपे  कुछ  लाभ  कर  व्यवसाय  पा  सकें  ।  इन  योजनाग्रों  के  किसी

 गूंजाइश  या  ग्रूप  गारंटियों  के  areas  पर  जमानत  पर  ग्रड़े  बिना  100%,  वित्त  प्रदान  किया
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 जाता  जिन  मामलों  में  उधार  लैंने  बाले  डी  amis  gre  योजना  के  areata  वित्त  के  पात्र  4%  की

 दर  से  ऋण  दिया  जाता  है  व्» झ्र  त्रन्य  मामलों  में  10%,  से  12%  दर  के  का  रियायती  ge  लगाया

 जाता  है

 )  ब् तार  :  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  ath  तक  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई  है
 |

 पारद प  पतन  पर  माल  उतारने-चढ़,ने  के  लिए  घाटों  को  ्ावदयकता

 1762.  श्री  डी०  के  पंडा  :  कया  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्यो  माल  यातायात  में  तीब्रगति  से  हो  रही  वृद्धि  की  श्रावश्यकता  को  पुरा  करने

 के  लिए  परादीप  पत्तन  पर  माल  उतारने-चढ़ाने  के  लिए  दो  तर  घाटां  की  तत्काल  शभ्रावश्यकता

 नै
 ट  ;  झ्र

 यदि  तो  इस  बारे  क्या  में  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ह र
 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  तथा  :  पारादीप

 पत्तन  में  अतिरिकतਂ  माल  घाटों  की  झ्राव'श्यकता  को  पर्याप्त  यातायांत  उपलब्धता  के  ्राधार  पर

 निश्चित  किया  जाता है  ।  पारादीप  पत्तन  न्यास  ने  लगभग  8.  47  करोड़  रुपए  की  श्रनुमानित

 लागत  पर  एक  भ्रौर  सामान्य  माल  घाट  के  निर्माण  .  के  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  इस  प्रस्ताव  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 डाक  तार  विभाग  के  प्रबन्ध  में  कर्मचारियों  का  भाग  लेना

 1763.  श्री  राझावतार  दशस्त्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  सेवाओं  में  उत्पादन  झोर  मितव्ययता  बढ़ाने  के

 लिए  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चलाये  गए  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  डाक  तथा  तार  विभाग  के  प्रबन्ध

 में  भी  HHUA AT  के  भाग  लेने  की  पद्यति  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  बिचार  कर  रही  है  ;  ग्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्री  दांकर  दयाल  श्रौर  :  डाक-तार  विभाग  के  प्रवर

 में  कर्मचारियो  के  भाग  लेने  के  सम्पूर्ण  मसले  पर  सक्रियता  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 World  Disarmament  Conference  on  Non-Proliferation  of  Nuclear  Weapons

 1764.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 10.0  State  :

 (a)  whether  World  Peace  Council  has  again  appealed  to  the  Goverr  ments of  all  the  coun-
 tries  that  a  World  Disarmament  Conference  should  beimmediately  convened  fer  rcr-preliferaticn
 of  nuclear  Weapons  treaty.

 (b)  whether  Government.of  India  have  received  intimation  about  this  appeal;  and

 (८)  if  so,  the  reaction  of  Goycrnment  of  India  thereto  ?
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 be  i

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das)  :

 a)  The  World  Peace  Council  has  issued  an  appeal,  called  the  New  Stockholm  Appeal,for  aworld-

 wide  offensive  for  stopping  the  arms  race  and  achieving  general  and  complete  disarmament, the
 banning  of  all  nuclear  and  other  weapons  of  mass  destruction,  and  for  the  convening  without  delay

 ofthe  United  Nations  World  Disarmament  Conference  for  these  purposes.

 (b)  The  Governmznt  of  India  is  aware  of  the  appeal,  but  has  not  yet  received  it.

 (८)  Tae  Governmnznt  of  India  isin  full  उल्टा  with  the  above  purposes  of  the  appeal.

 सांस्कृतिक  शौर  व्यापारिक  कार्यो  के  बारे  में  विभिन्न  देशों  के  साथ  anata

 1765.  श्री  स्वर्ग  सिह  सोखी :  क्या  विदेश  मन्ती  यह  बताने  की  फ़रा  करेंगे  कि  साम/जिफ, 1

 ulenfar  ग्रौर  व्यापारिक  कार्यों  के  बारे  में  गत  wis  मास  में  विदेशों  के  साथ  कौन  कौन  a  सम पौते

 हुए हैं
 ?

 fata  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  :
 एक  विवरण  संलग्न है  |

 विवरण

 श्रकगानिस्तानਂ  व्यापार  एवं  erat  करार  जिस  पर  3-9-
 1975

 हस्ताक्षर  हुए  ।

 oat  रिया  व्यापार  करार  जिस  पर  10-2-1976  को  हस्ताक्षर  हुए  |

 चेकोस्लोवाकिया  पौंड  स्टलिंग  के  अवमूल्यन  के  कारण  खड़े  होंने  वाले  दावों  को

 निपटाने  के  लिए  करार  faa  पर  24-9-7  5  को  हस्ताक्षर

 हुए  ।

 इराक  1-1-1976  से  31-12-1977  तक  के  लिए  सांस्कृतिक

 करार  जिस  पर  15-1-1976 को  हुए  ।

 जोन  (i)  व्यापार  एवं  श्राथिक  करार  जिस पर  24-2-1976

 को  हस्ताक्षर  हुए  ।

 को (ij)  OIeH aH  करार  जिस  पर  15-2-1976

 हस्ताक्षर हुए  ।

 मालदीव  *  e  सिविल  विमाननਂ  करार  जिस  पर  1976  में

 हस्ताक्षर  हुए  ।

 (i)  तकनीकी  va  अज्ञानिक  सहयोग  पर  बुनियादी  करार

 जिस  पर  26-8-1975  को  हस्ताक्षर हुए  ।

 (ij)  विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए

 करार  जिस  पर  28-8-1975  को  हस्ताक्षर हुए
 ।
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 8  पॉलण्ड  18-11-67  को  पौंड  स्टलिंग  के  श्रवमल्यन  के  कारण  खडे

 होने  वाले  दावों  को  निपटाने  के  लिए  करार  जिस  पर

 5-12-1975  को T SeaTarze BT हए  ।

 9  रूमानिया  ह  1976-80  के  लिए  व्यापार  एवं  अदायगी  करार  जिस  पर

 10-12-1975  को  हस्ताक्षर हुए  ।

 10  सीरिया
 सांरकृतिक  करार

 जिस  पर  13-11-1975 को  हस्ताक्षर  हुए  |

 11  दक्षिण  कोरिया  ह  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिक  के  सम्बन्ध  में  करार  जिस

 5-3-197  6  को  हस्ताक्षर हुए  ।

 भारत  क  साथ  बात  चोत  के  बार  में  पाकिस्तान  के  रक्षा  शार  fara  मंत्रों  का  वक्तव्य

 1766.  सरदार  मोहिन्द्र  सिह  गिल  ry

 भी  जनेदवर  fra:

 क्या  मन्त्री  यहं  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यन  पाकिस्तान  के  रक्षा  तथा  विदेश  राज्य  मन्त्री  के  इस  वक्तव्य  की

 are  दिलाया  गया
 है

 कि  उनका  देश  पारस्परिक  हित  के  सभी  विशिष्ट  मामलो
 के

 बारे  में  भारत  के  साथ

 बातचीत  aU  को  तयार  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सं  सम्बन्ध  में  दोनों  में  से  किसी  एक  पक्ष ने  कुछ  ठोस  fF TTITT  wa  हैं
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन  पाल  :  (3)  हमने  इस  वक्तव्य  को  देख  लिया  है  |

 पाकिस्तान  सरकार  के  वक्तव्य  श्रौर  रवैये  परस्पर  विरोधी  रहे  भा  भ्रपनी  श्रोर  से  द्विपक्षीय  तौर

 पर  शान्तिपूर्ण  तरीको  से  सभी  मतभ  दों  को  दूर  करने  के  लिए  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  क  रने  के  लिए

 हमेशा  तैयार  है  ।

 सम्बन्धों  को  सामान्य  बनानें  की  सम्भावनाओ  की  खोज  के  लिए  पाकिस्तान
 के

 साथ

 विचार-विनिमय  जारी  है  ।  ऊपर  से  उड़ान  के  लिए  पाकिस्तान  के  सुझाव  को  हम  छिपा  नहीं  सकते  ।

 इस  पर  भीं  विचार-विनिमय  हुम है  ।

 Devices  for  birth  Control  without  Operation

 1767.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  आ  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 be  pleased  to  State

 (a)  Whether  Government  Rave  found  out  some  other  family’  planning  devices  of  birth

 control  without  operation;

 (b)  if  so,  the  facts.  thereof

 (c)  the  names  of  such  indigenous  and:  allopathic  medicines;  and

 (d)  whether  reputed  vaidyas  and  Hakims  have  also  been  consulted  in  this  matter ?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Planning  (CH.  Ram  Sewak):  (a)  to

 (0)  Nonesteroid  pill  (Centchromen)  malje  pill  (Cyproterone  acetate)  development  of  anti-

 38



 qa  12,  1898  )  लिखित  उत्तर

 pregnancy  Vaccine  are  some  of  the  areas
 waich  are in  an  experimental  stage.  The  Ayurvedic

 Wh, medicines  Vidangadiyoga,  Talisadiyoga,  Pi  yoga,  K.  Capsules  and  J.  Capsules  are
 under  clinical  trials.  Besides  this,  research  is  also  i in  "progress  to  develop  vaccine  and  low  dose
 harmone  pills  and  injectibles

 (d)  Yes

 मंगलौर  बन्दरगाह  परियोजना

 1769.  शना  Ilo  रंगनाथ  दिनाय  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 een  कि

 मंगलौर  बन्दरगाह  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिये  कौन-कौन  से  काम  इस  समय

 बाकी  त्रौर

 (@)  बन्दरगाह  में  किन-किन  कार्यों  से  भ्रर्ति रिक्त  सुविधाएं उप लब्ध  होंगी  ?

 नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  sito  एस०  (  चट्टान  का  विभिन्न

 प्रकार  के  तिरते  जलयानों  माल  धरा  रठाई  उपस्कर  का  संस्थापन  तथा  रेल  श्रौर  भंडार  की

 पुविधाओओं  की  व्यवस्था  काय  की  मुख्य  मद्दे  हैं  जो  अभी  पुरी  हुई  हैं
 ।

 ्

 कन्द्रमुख  खान  से  ईरान  को  लौह  श्रयस्क  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कार्यों  का

 प्रस्ताव  किया  गया  है  :---

 (1)  अ्रयस्क  घाट  का  निर्माण

 (2)  निक्षण

 ती  art
 (3)  पनकट  WIEN  का  विस्तार

 (4)  faze  जलयानों  की  प्राप्ति

 (5)  दिकचालन  साधनों  की  व्यवस्था  ।

 Zinc  Smelter  in  Rajasthan

 1770.  Shri  M.  Daga  :  ह ही  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  State  :

 (a)  the  date  on  which  Zinc  Smelter  was  set  up  in  Rajasthan  and  the  total  expenditure

 incurred  thereon  so  far  85  also  the  progress  thereof;  and

 (b)  the  loss  being  suffered  or  the  .profit  earned  by  Government  on  the  Zinc  Smelter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasat)

 (a)  The  construction  of  the  Zing  SmeJter  at  Debari  (near  Udaipur  in  Rajasthan)  was  completed

 in  January  1968  but  the  commercial  production  of  zinc  commenced  in  May,  1968.  The  Expen-

 diture  incurred  on  this  smelter  by  the  Hindustan  Zinc  Ltd.,  Central  Government  Comany,

 upto  31-12-1975  was  Rs.  806-47  lakhs.
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 Production  of  zinc  ingots  in  the  smelter  during  the  last  five  years  was  as  follows

 Year  Production  in  tonnes

 1971-72  12,251

 1972-73  9565

 1973-74  10,823*

 1974-75  13,952

 1975-76  (estim, That mate  16,000

 ingot  equivalent  of  zinc  cathodes  produced  whic  could  not  be  converted  into  ingots
 in  full  due  to  break  down  of  the  smelting  furnace)

 (0)  The  undertaking  of  Hindustan  Zine  Ltd.  consists  of  3  main  units  viz.  Zinc-Lead
 and mineSin  ZaWararea(near  Udaipur),  Zirc  Smelter  at  Debari,  a  (iit)  Lead  Smelter

 at  Tundoo  (Bihar).  The  profits  made  by  the  Company  (before  tax)  during  the  last  3  years  are

 85  under:—

 (Rs.  in’  lakhs)

 1972-73  e  e  42°42

 1973-74  क  504°65

 1974-75  893°45

 ण  सामग्री  निर्वात  नियमों  के  बारे  में  गप्त  समझौता

 1771.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  बिदेदा  मन्त्री  ag  बताने  की  क्व्ा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  सात  देशों  ने  परमाणु  सामग्री  निर्यात  नियमो  के

 बारे  में  गप्त  समझौता  feat  भ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 इस  श्राशय fata  मंत्रालय में  उपमंत्री  बिपिनपाल  we

 की  खबरें  ta
 में  देखी  हैं  कि  सत  प्रमुख  fate  निर्यातक  देशों के  बीच

 उनके  द्वारा  नाभिकीय

 श्रस्त्र  विहीन  देशों  को  नाभिकीय  सामग्री  atc  उपस्कर  के  निर्यात  को  न्यूनतम

 अयवा  शर्तों  के  बारे  में  क  रार/समझौते  हो  गये
 हैं

 लेंकिन  ये  क  रार/स  rare  प्रभी  सर्वसाधारण

 के  लिए  प्रकाशित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय  आज व  श्रनसन्धान  लखनऊ  द्वारा  नई  श्रौषधि  को  खोज

 श्री  aren  ला  भारिय ह  दे  या  क्या  स्वास्थ्य  निधोजन  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 40



 ति अत्रल  1,  1976  लिखित  उत्तर

 क्या  हाल  ही  में  केन्द्रीय  alee  श्रतुसन्धान  लखनऊ  ने  areciareatathaa  के

 इलाज  के  लिए  एक
 नई

 श्रौषधि  की  खोज  की  Ale

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  राज्य  मंत्री  राम  :
 जी

 सैण्टिमिजोन  नामक  इस  नई  श्रौषधि  के  निम्नलिखित  फायदे  हैं  —

 (1)  खासकर  ऐसे  मामलो  में  जहां  दूसरी  श्रौषघियों  के  सेवन  से  छोटी  मोटी  श्रन्य  शिकायतें

 पैदा  हो  जाती  हैं  यह  काफी  गुणकारी  वेकल्पिक  सिद्ध  हुई  है

 (ii)  अरन्य  शषधियों  की  TTT  इसकी  मात्रा  भी  छोटी  होती  है  ।

 (iii)  इस  श्रौषधि  से  कोई  श्रन्य  मुख्य  शिकायत  पैदा  नहीं  होती  ।

 यह  औषधि  तीव्र  गलगण्ड  के  लिए  गुणकारी  नही ंहै  इसका  एण्टिथाइर।इड  प्रभाव

 तभी  तक  बना  रहता  है  जब  तक  इस  श्रौषधि  का  सेवन  चलता  रहता  है  तौर  ग्रौषधि  बन्द  करने  पर  2-3

 दिन  के  भीतर ही  लक्षण  फिर  उभर  wie  हैं  ।

 तमिलनाड  में  बस  परमिटों  का  नवोकरण

 1773.  श्री  एस०  राधाकृष्णन  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  परिवहन  WeaTAa  को  तमिलनाडू  के  फैडरेशन  श्राफ  बस  अ्रोनसं  एसोसिएशन  से

 राष्ट्रीयकरण  के  नाम  पर  तमिलनाडू  में  बस  परमिटों  के  नवीकरण  के  लिये  विचाराधीन  aaaarqai  के

 सम्बन्ध  में  कोई  अ्रभ्यावेद न  प्राप्त

 यदि  हां,तो  इसप्रकार  के  विचाराधीन  ग्रावेदनपत्र  की
 क्या  ौर

 इस  बारे  में  क्या  काय  वाही
 की

 गई  है
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  fag):  से  6-3-76 को

 फैडरेशन  श्राफ  बस  श्रापरेट
 रस

 मद्रास  से  एक  ग्रभ्यावे
 दन

 प्राप्त  जिसमें  भतपव ६ ८६

 नाडु
 सरकार  द्वारा  राज्य  में  बस  सेवाद्ों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  उल्लेख  किया  गया

 था  और  भारत  सरकार  से
 अ्रतुरोध  किया  गया  था  कि  तमिलनाडु  राज्य  में  बतों  के  राष्ट्रीयकरण

 नीति मे  सुधार  किया  इस  श्रभ्यावेदन  प्राइवेट  परिचालकों  बस  ~, Tay rf  के  प्रस्तावित

 राष्ट्रीयकरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  बस  परमसिटों  के  नवीकरण  के  लिए  किसी
 भी  श्रनिर्णीत  पढ़े

 प्रार्थना  पत्र  का  उल्लेख  नहीं  था  ।  चूंकि  सड़क  परिवहन  सम्बन्धी  काय  कारी  शक्ति  राज्य  सरकार  के  पास

 फंडरेशन  का  श्रावश्यक  कार्यवाही  के  लिए  तमिलनाडु  सरक।र  को
 भे

 ज  दिया  गया  हैਂ  ।

 GeTNA BT को  भी  स्थिति  से  श्रवगत  कराया  गया  है  ।
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 wers

 April  1,  1976

 उद्योगों  में  महिला  कर्मचारियों  की  छंट  ती

 1774.  श्रीमती  विभाघोष  गोस्वामी  :
 कया  ets  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1975  से  1976  तक  उद्योगों  से  कितनी  महिला  mA  रोजगार  से  निकाली

 गयी  हैं
 ?

 qa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बाल  गोविन्द  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्र वह  प्धा

 समय  सभा  की
 मेज

 पर पूर  र
 ak  झा

 QUIET  |

 fair  में  डाक  तार  कर्मवारियों  के  लिए  विभागोय  Megs

 1775.0  श्री  बीरेन  दत्त
 :  क्या  संचार  मन्त्री यह  बताने  की  HAT  करेंगे

 कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  डाक-तार
 कर्मचा  रियों

 के  लिये  एक  विभागीय  अस्पताल  खोलने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  कब  चालू  हो  जाने की  सम्भावना है
 ?

 संचार  मंत्री
 शंकर  दयाल

 :  जी  नहीं ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 रोडेवि  में  मुक्ति  श्रान्दोलन  के  लिये  भारतीय  सहायता

 1776.  श्री  Wie  झा  :
 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 मि अ  जमे  rr
 )  क्यो  रोडेशिया  में  मुक्ति  आन्दोलन को  सरत  al  रा  सैनिक  तथा  अन्य  सामान

 की  सहायता दी
 जाती

 TIX

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल
 :  शौर  wot  नीतियों  के

 अनुरूप  भा  रत
 रोडेशिया  के  मुक्ति  श्रान्दोलन  को  राजनीतिक  समन  तथा  सामान  श्रादि  कीਂ  सहायता

 देता  रहा  सामान  की  सहायता  में  शामिल  मंद  1,  20,000  रुपये  का  कपड़ा  तथा  ्य प्रौष
 frat

 और  स्कूलों  के  लिए  16,  000  रुपयें  की  पाठ्य  पुस्तकें  जो  भा
 रत  में  जिम्बाबवा  भाषा  में  प्रकाशित
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 चैत्र  12,  1898  लिखित  उत्तर

 पंजाब  सकिल  के  लिए  मंजूर  किए  गंए  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1777.  श्री  सान  सिह  भोगा  :
 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  पंजाब  सकिल  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  मंजूर  किए  गए

 संस्थापित  किए  जा  रहे  टेलीफोन  एक्सचेंजों के  नाम  क्या  प्रौर

 भटिंडा  पंजाब  सकिल  में  मशीनों  के  प्रभाव  के  कारण  पुरे  न॑  होने  वाले  एक्सचेंजों

 के  नाम  कया  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हाकर  दयाल  :  बीस

 पंजाब  पश्चिमी  संकिले  में  जिन  15  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  का  १ कांयं

 खित  है (27-3-76  चल  रहा  उनकी  सूची  farafer  Ke  ठ
 ह

 पंजाब  में  पश्चिमी  सक्तिल )  में  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  स्थापना  का  कार्य  चल  रहा

 उनके  नामों  की  सूची  ।

 (1)  सुजानपुर  तीरा

 (2)  श्रम्ब

 (3)  बड़सार

 गरगगल (4)

 बदनी  कलां (5)

 मलसियां
 [०

 जंडियाला (7)

 (8)  भदौर

 (9)  दीरबा

 (10)  साहा

 (11)  खंडूर  साहिब

 (12)  भूणा

 (13)  बड़ोपल

 (14)  अनी

 (15)  जेवरी

 कोई  नहीं  ।

 Alsattra la  द्वारा  भारत  से  माँगी
 गयो  सहायता

 1778.  श्री  एच ०  एन०  मुकर्जी
 :  क्यां

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि

 क्या  मोजाब्बीक  सरकार  ने  रोडेशिया  के  साथ  लगने  वाली  श्रपनी  सीमा  बन्द  करदी
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 Written  Answers  Chaitra  12  898  (Saka)

 क्या  भारत  सरकार  से  मोजाम्ब्रीक  के  लिये  सहायता  मांगी  गई  है  जहां  सीमा  बन्द  करने

 के  कारण  गम्भीर  अपराधिक  संकट  पैदा  हो  गया  श श्रौर

 यदि  हां,तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fata  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  बिपिन  पाल

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  सुरक्षा  परिषद
 ने  एक  प्रस्ताव  पास  क  रके  सभी  राज्यों

 से  भ्रपील कं की है

 कि  वे  Arata las  को  तत्काल  तकनी की  श्रौर  साज-सामान  की  सहायता  प्रदान  करें  किग्सटन  में

 राष्ट्रमण्डल
 शासचध्यक्षों  की  बैठक  में  लिए  गए  निर्णय

 के  राष्ट्रमण्डल  के  महासचिव  ने  भी

 राष्ट्रमण्डल
 देशों  की  सरकारों  से  मोज़ाम्बीक  को  सहायता  देने  की  अपील  की  संयुक्त  राष्ट्र  महासचिव

 तथा  राष्ट्मण्डल  महासचिव  द्वारा  मोज़ाम्बीक  की  ठीक-ठीक  जरूरतों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है
 ।

 दस  बारे  में  भारत  सरकार  भी  राजनयिक  सुतरा  के  माध्यम  से  मोज़ाम्बीक  की  सरकार  से  सम्पक  बनाए

 हुए  है
 |

 (7)  श्रक्रीका
 में

 मुर्कित  का  समय  न  करने
 की

 नीति
 के

 भारत  सरकार
 सोज़ाम्बीक

 को  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 भारतीय  नौवहन  व्ववस्था  सम्बन्धी  विद ज्  समिति  को  स्थापना

 1779.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 )  क्या  भारतीय  नौवहन  व्यवस्था  का  श्रध्ययत  करने  के  लिये  यू
 ०

 Ho  की  रोचडाब  HAT

 की  तरह  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  है
 जैसा

 कि
 10

 माचं
 197  6

 को  नई  दिल्‍ली  से

 प्रकाशित  एक  समाचार-पत्र  में  समाचार  छपा  त्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हैं
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  ढिल्लों )  (a)  एसा  प्रतीत है  कि  रिपोट  जो

 10  ara,  1976 के  नई  के  समाचार पत्र  में  प्रकाशित हुई
 10  1976 को  हुई  राष्ट्रीय

 ल  के  नमने पर नौवहन बो  की  बैठक  के  के  पर  मधा रित
 यू

 ०  के ० कवेः  रौ

 विशेषज्ञ  समिति  स्थापित  करने  के  लिये  सरका र  को  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जट  मिल  सजदूर  कानपुर  के  सदस्यों  की

 1780.  श्री  दौनेन  भट्टाचाय  :  क्या  श्रम  मन्तव्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  निदेश जारी  किया  हैं
 कि

 श्रापात  स्थिति  के  दो  रान  नियोजक  कमं  चा  रियों

 को  ares  पत्र  दिये  बिना  तथा  उन्हें  श्र्पने  बचाव  का  श्रवसर  प्रदान  किये  faa  बरखास्त  करने  को  स्वतन्त्र

 शोर
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 1  1976  लिखित  क्त्र

 at

 यदि  हा  तो  सरकार  का  कानून  के  विरुद्ध  काय  वाही  करने  वाले  मालिकों  के  विरुद्ध  त्रौर

 कमंचा  रियों  को  बहाल  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  क  रने  का
 विचार

 ।

 श्रम  मंत्रालय  में  saat  बाल  गोविन्द  वर्मा )  :  नही ं।

 (a)  प्रशन नहीं  उठता

 चसनाला  खान  से  निकाल  दाव

 1781.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  कया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चसनाला  कोयला  खान  से  अरब  तक  कितने  शव  निकाले  जा  चुके  श्रौर

 (@)  उनमें से  कितनों  की  ware हुई  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  प्रौर  (@)  29  1976  तक

 374  (safer  रूप  से  शवों  को  चसनाला  कोयला  खान  से  निकाला  गया  है  जिनमें  से  278

 शवों  की  शिनाख्तत  की  जा  चकी  है  ।

 बम्बई-पुना  सड़क  में  सुधार

 1782.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  प्न्त्री  यद  बताने  की  ड्पा  करेंग

 \  vy  क्या  महीराष्ट्र  सरकार  ने  पटरियों  को  मजबूत  बम्बई-पुना  सड़क  पर  बहुत

 afer  सुधार  करने  झौर  उसको  चार  वाहन  साथ-साथ  चलाने  योग्य  बनाने  तथा  बोरघाट  में  इसको  पुनः

 रेखांकन  करने  के  साथ-साथ  तंग  पुलों  को  चौड़ा  करने  झ्रौर  कमजोर  पुलों  को  पुन  बनाने  के  बारे में

 1976  को  प्रस्ताव  श्नस्तुत  किया  श्रौर

 यदि  तो  प्रस्तुत  अस्ताव  की  मख्य  बातें  कया  हैं  प्रौर  इस  सम्बन्ध  में  सरका  ने

 कार्यवाही  की  है
 ?

 राष्ट्रीय नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  fag) :  ate

 राजमार्गों  के  झर  सुधार के  महाराष्ट्र  सरकार  ने  9  1976  के  अपने  पत्न  में
 सुझाव

 | दिया

 कि  भारत  सरकार  निकट  भविष्य  में  32.  69  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  लागत  के  104  कार्य  स्वी
 करनें  के  लिये  सहमत  हो  जाय  ।  सुची  में  अन्य  कार्यों  के  साथ  ये  कार्य  शामिल  0  0  करोड़  रुपये

 की  झरन  मानित  लागत  के  पनवेल  से  देह  तक  90  ars  मी ०  लम्बाई  में  बम्बई-पुना  रा०  रा०  Ao

 4  को  चार  गली  में  चौड़ा  1  करोड़  रुपये  की  WT  मानित  लागत  पर  बम्बई-श्रागरा  रा०

 सं०  पर  ताप्ती  नदी  पर  एक  नया  1.  43  करोड़  रुं०  को  HAAG  लागत  पर  रा  रा०  स०  6

 पर  वनगंगा नदी  एक  नया  4  35  करोड़  रुपये  की  श्रनुमानित  लागत  पर  रा०  Wo  स०  17  का

 सुधार काय  जिसमें रत्नगिरि  जिले  में  टूटा
 ga  कंक्रीट  भाग  शामिल  तथा  2.  00  करोड़

 रु०  को  शरन मानित  लागत  पर  नागपुर  उपमागं  के  लिए  भूमि  श्रादि  |  बम्बई-पुना  सड़क  घाट  खण्ड

 में  सुगम  ढाल  तौर  मोड़  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  2  गली  यानपथ  के  लिए  एक  श्रलग  संरेखनਂ

 की  श्रावश्यकता  होगी  ।

 45



 Written  Answers  April  1,  1976
 एएए

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  के  fart  उपलब्ध  wast  1973-74  के  वितोय  वर्ष  से  कम  होने

 से श्रौर  चालू  कार्य  जो  श्रकेले  महा  राष्ट्र  में  लगभग  47  करोड़  रुपये  को  राशि  के  हैं  को उचित  समय

 के
 श्रन्दर

 पुरा  करने  के  श्रपर्याप्त  ।  महाराष्ट्र  सरकार  के  को  मानना  कठिन

 होगा  ।  परन्तु  उपलब्ध  के  श्रन्तगंत  सुची  में  से  उन  oral  को  स्वीक्ञत  करने  का  प्रयत्न  किया

 जायेगा  जो  श्रत्य।वश्यक  हैं  ।

 राज्यों  में  नसबन्दी

 1783.  श्री  समर  गह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मन्त्री  ag  बताने  की  क्र्पा  करेंगे

 किः

 वषं  1973-75  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  रिकाड  किए  गए  नसबत्दी  सम्बन्धी  तथ्य

 व्या  हैं  भ्रौर  इन  श्रांकड़ों  का  क्या  ब्यौरा  ्रौर

 इस  बारे  में  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  प्रदान  किए  गए  प्रोत्साहनों  का  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सेवक  ag

 1973-74  त्रौर  1974-75  के  लिए  श्रपेक्षित  सुचना  का  एक  विवरण  सलगन है है  ।

 में  रखा  गया  ।  दखिए  संख्या  एल०

 राष्ट्रीय  पर्वा  नियोजन  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  नत्तबन्दी  प्ापरेशतों  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता के  पैटन  में  पुरुषो को
 55

 रुपये
 प्रौरं  स्त्रियों

 को  70/-  रुपये
 के  लिए  25/-  रुपये

 देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  फिर  नसबन्दी  श्रापरेशन  करवाने  वाले  पुरुषों  शरर  स्त्रियों  को  दिए

 जाने  वाले  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  अलग-अलग इसके  अलावा  कुछ  राज्य  सरकारों ने
 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  बढावा  देने  के  लिए  आओत्साहनों  श्रौर  हतोत्ताइनों  के  रूप  में

 कुछ

 उपाय

 बरतना  भी  ग्रारम्भ  किया  है  i  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ale  दिल्ली  प्रशसन  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  जो  उपाय

 किए  हैं  उनका  साशंश  इन  में  दिया  गया  [aearere  में  रखा  गया  ।  देखिए  ASAT

 एल०  76]

 Reqaratt  में  इाय्याय्रों  में  बद्धि

 1784.  श्री  डी०  डी०  देस. ई  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने की  झा

 रग  कि  तीसरी  ale  चौथी  पंचवर्षीय  के  दौरान  अस्पतालों  को  शय्या प्रो  में  fara  वद्धि  की

 गई  AIT  पांचवीं  योजना  अवधि  में  इन  शय्याश्र  में  कि  तनी  वुद्धि  किए  जाने  को  सम्भावना  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ata  राभ
 :

 1-4-196 5,

 31-12-1968  ग्रौर  31-12-1973  की  स्थिति  के  झनुसा  र
 झस्पताल  wat  संख्या  राज्य/संघ

 शासित  क्षे  eat  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गय  है  |  [eave # में  रखा  गया
 ।  देखिए

 FRAT

 घल०
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 ad 1  1898  लिरिं  त  उतर

 इस  विवरण  से  यह  पता  चलेगा  कि  1-4-1965 से  31-12-1968  तक  झर  31- 1  2-

 1968  से  31-12-1973  की  अ्रवधि के दौरान के  दौरान  47,322  शय्यास्रों  ौर  49,441  शय्यात्ों

 की  वृद्धि  की  गई  ।  विभिन्न  योजना  अवधियों के  दौरान  बढ़ाई  गई  शय्या ्रा  को  संख्या  सम्बन्धों  सूचना

 अलग से  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है  ।  ore  है  कि  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौ  रान  40,000  श्रस्पताल

 शय्याश्रों  की  वृद्धि  को  जाएगी  जिनका  राज्यवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नेपाल  द्वारा  माँगी  गई  वित्तीय  सहायता

 1  5.  श्री  नारायग  चःद  पाराइर  क्या  faa  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेपाल  सरकांश्ने  हाल  ही  में  ale  परियोजनाश्रो  के  लिए  वित्तीय  सहायता  मांगी

 भ्रौर

 यदि  तो  वे  पशियोजनायें  कौनसी  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  (#)  नहीं

 प्रश्न  नहीं  ठा ॥

 Waiting  list  for  Telephone  Connections  in  States  and  Union  Territories

 1786.  Shri  Narain  Chand  Parashar:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  State:

 (a)  the  number  of  applicants  registered  for  telephone  connections  in  the  waiting  list  in  the

 following  catergories  as  on  Ist  February,  1976 in  the  capitals  of  the  States  and  Union  Territor-~

 ies  ( (1)  Ordinary  (2)  Special  category  (like  Socia]  Workers  etc.)  (3)  O.

 (b)  the  comparative  figures  on  the  1st  September,  1975  for  eact  one  of  these  categories;

 (c)  the  number  of  connections
 actually  given

 to  the
 intending

 in  each  case

 during  this  period;

 (d)  the  commparative  figures  for  (a),  (b)  and  (c)  as  on  the  Ist  September,  1974  and  Ist

 February,  1975;  and

 (e)  the  effect  of  the  enhancement  of  the  security  deposits?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Day.  al al  Gha
 (a)  to  (0).  The

 information  is  being  called  feom  Telecom.  Circles/  Telephone  Districts  and  will  be  laid  down  on

 the  table  of  the  House  as  soon  as  it  is  received

 (e)  The  deposit  has  not  been  enhanced.  The  only  change  is  that  the  deposit  has  now  to  be

 paid  in  advance  at  the  time  of  application

 स्कूटर  चलाने  बालों  के  लिए  हैलमेट  का  प्रयोग  श्रनिवायं  करना

 1787.  श्री  वसन्त  साठे
 :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  को

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  घातक  दुर्घटनाओं  को  रोकन ेके  लिए  स्क  तथा  मोटर  साइकिल

 चलाने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  हैलमेट  का  अयोग  श्रनिवायं  करने  के  बारे  में  कोई  श्रन्तिन  fata  ले  लिया

 शौर
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 1898  (Saka) Seti  ee

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  att  यहਂ  निर्णय  कब  तक  लागू  हो  जानें  की

 चना है  ?

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  fag) :
 ate

 न्म

 गाड़ी  1939  में  संशोधन  करने
 का  प्रस्ताव  है  ताकि  सड़क  दुर्घटनाओं  में  स्कूटर  झ्रोर  मोटर

 साइकिल  ड्राईवरों  श्रौर  उ  नके  पीछे  बैटी  को  सि
 र

 में  चोट  लगने  की  घातक  दुघटनाओं  को  रोकने
 के  few  ैश-हैल  मेट  पहनना  अनिवायं  किया  जा  सके  ।  इस  प्रयोजन  श्रौर  कतिपय  wea  JATHAT  के  लिए

 अ्रधिनियम  में  सं  शोधन  क  रने  के  लिए  amas
 शी  घ्र  सं

 रद
 में  एक  faa  रखा  जायेगा  ।  मोटर  साद

 किल  चालकों  तथा  उनके  पीछे  sat  सवा  रियो  ट्वारा  sr  हैलमेट के  ग्रनिवाय  प्रयोग  के  बारे  में  सम्बन्धित

 को  करने  की  वःस्तविक  तिथि  निश्चित  की  जायंगी  जब  यह  सुनिश्चित  हो  कि

 विहित  विशिष्टियों के  क्रैश  हैलमेट के  निर्माण  के  लिये  देश  में  क्षमता  उपलब्ध  है  ।

 जबरन  Ft  श्र  छटनी  करने  से  पुर्व  सरकार  की  श्रतमति  लना

 1788.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंदी  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रबन्धकों  को  जबरन  कारखाने  बन्द  करने  तथा  छंटनी  के  लिए  सरकार

 से  ग्रनमति  लेनी  पड़ेगी ;

 क्या  ए  मामलों  सरकार  की  के  प्रबन्धक  व्यादेश

 के  लिये  न्यायालय  में जा  सकते है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  स्थिति  उत्पन्न  होने  पर  fra  वग

 को  न्याय  किस  प्रकार  सुनिश्चित  कराने  का  है  ;  श्रौर

 ७
 इस  बारे  में  संविधान  का  संशोधन  करने  श्रोर  एक  ए  साकाननਂ  बनाने  में  सरकार  क

 श्रागे  क्या  बाधा  है  कि  इस  प्रकार  के  विवाद  में  सरकार  की  राय  सर्वोच्च  होगी
 ?

 an  मंत्रालय  में  बाल  गोविन्द  :  (a) :  जी  एं  प्रौद्योगिक

 प्रतिष्ठानों  को  जिनहें  प्रौद्योगिक  विवाद  1947  के  अध्याय-पांच  के  उपबन्ध

 लाग  होते  हैं  ।

 से  विवाद  1947,  प्रभावित  पक्षों  को  उपलब्ध

 अन्य  काननी  कार्यवाहियों  पर  किसी  प्रतिबन्ध  की  व्यवस्था  नहीं  करता  |

 दूर  संचार  व्यवस्था  को  सुरक्षा

 1789.  श्रो  प्रिय  रंजन  दास  wait  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हमारै  देश  में  झ्राई०  बी०  एम०  मशीनਂ  श्रादि  सहित  दूर  संचार  व्यवस्था  की  सुरक्षा

 का  ध्यान  रखने  की  जिम्मेदारी  संचार  मंत्रालय  की  है  ;

 यदि  तो  कया  जासुसी  तोड़-फोड़  करने  वाली  शक्तियों  के  किसी  aT  दारा

 हमारी  श्नौर  दूर  संचार  व्यवस्था  तथा  श्राई०  बी०  एम०  अ्रापरेशन  में  व्यवधान  डालने

 का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है
 ?
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 अध्रल  1,  1976  लिखि
 ा

 संचार  मंत्री  शकर  दयाल  संचार  मंत्रालय  साव  जनिक
 दूरसंचार

 प्रणाली  का  संचालन  करती है  श्रौर  इसकी  श्राप  सुरक्षा
 के  लिए  जिम्मेवार  है  ।  इसकी  काय

 प्रणाली  में  ग्राई०  ब०  एम०  की  मशीनें  नहीं  है  ।  देश  को  दूसरी  दूर
 संचार

 सम्बन्धी
 प्रस्थापनात्रों

 की  झ्नाप  सुरक्षा  की  जिम्मेवारी  उन  संगठनों  पर  है  जो  इन्हें  चलाती  हैं  ।

 संवार
 dara  चलाई  जा  रही  सावजनिक  दूरसंच्यर  से  सम्बन्धित

 इस  तरह  की  कोई  इस  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहों  अराई  है  ।

 in  Hindi Telephone  Directory

 1790.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  State:

 (a)  Whether  telephone  subscribers,  who  want  to  do  their  work  in  Hindi,  are  greatly  incon-
 venienced  due  to  non-availability  of  telephone  directory  in  Hindi  in  time;

 (b)  the  apdroximate  number  of  directories  printed  annually  in  Hindi  and  English  separa-
 tely;

 (c)  Whether  there  is  no  uniformity  in  these  directories;  and

 (d)  if  so,  the  steps  proposed  by  the  department  (3  remove  this  difficulty ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a)  and  (b).  Annu-
 ally  in  the  different  Telephone  systems  mostly  in  Hindi  speaking  areas,  I.  I  lakh  number  of
 devanagari  telephone  directories  are  printed,  the  number  in  English  being  about  17+9  lakhs,

 Devanagari  directories  are  made  available
 to  all  those-telephone  users  who  want  such

 directories.  Attempts  are  also  being  made  to  print  these  directories  in  advance  of  the
 English

 dizectories.

 (c)  and  (d).  Uniformity  is  maintained  in  publishing  these  directories  to  the  extent  possibie.
 A  Standardisation  Committee  for  the  Devanagari  Directory  has  recently  .been-consti-
 tutel  by  the  Government.  Committee,  amongst  other  aspects,  is  also  looking into

 the  ques-
 tion  of  achieving  maximum  possible  uniformity.

 दिल्‍ली  में  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  द्वारा  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  संजरो

 1791.  श्री  इदि  भषण  क्या  संचार  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  ्रन्तगंत  टेलीफोन  कनेक्शन  केवल  टलीफोनਂ  सलाहकार

 समिति  द्वारा  मंजर  किये  जाते  हैं

 क्या  कुछ  श्रेणियों  में  ग्राने  वाले  टेलीफोन  को  सरकार  का  शप  शुल्क  देने  के  उपरान्त

 अन्य  व्यक्तियों  के  नाम  ग्रत्तरण  करने की  अनमति दे  दी  जाती  है  ;  बौर

 क्या  पब्लिक  मेन  श्रेणी  के  अ्रत्तगंत  मंजूर  गये  टेलीफोन  अन्य  व्यक्तियों  के  नाम

 अ्रन्तरण  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  शौर  यदि  तो  इसके  कारण  Far  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  बंकर  दयाल  :  जी  नहीं
 ।  दिल्‍ली तथा  wea  टेलीफोन

 प्रणालियों में  टेलीफोन  सलाहकार  समितियां  केवल  सलाह  देने  की  भूमिका  fa  ती  वे  टेलीफोन

 4&
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 ाण

 से  संबंधित  विभिन्न  पहलुश्नो  पर.सलाह  देती  हैं  वे  यह  भी  सलाह  देती है  कि  विशेष  श्रेणो

 चलन  ADO तव
 बिना  ary  व  al  कनेक्शन  विशेष के  श्रावेदकों के  लिए  उपलब्ध  कोटे में  से  50  प्रा

 श्रेणी  में  दज॑  झावेदकों  जायें  |

 विशेष  श्रेणी  के  अन्तर्गत  दर्ज  श्रावदकों  जिनमें  सार्वजनिक  कार्यकर्ता  भी  शामिल

 न्तगतਂ  की  विशिष्ट टेलीफोन  कनेक्शन  देने  की  जो  व्यवस्था  की  जाती  है  उसे झ्र

 झावश्यकताओं  की  पुत  के  लिए  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  उनके  लिए  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर

 Feu  जाते  हैं  ।  ऐसे  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  जब  जरूरत  नहीं  4-1  जाती  है  उनका  ट्रांसफर  नहीं

 किया  जाता  बल्कि  उन्हें  त्यागना  पड़ता  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अ्रन्तर्गत  मागों  का  पुननिर्धारण

 1792.  श्री  शचि  भूबण :  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने Nal  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  श्रन्तगत  विभिन्न  मर्गों  का  पुर्तनिर्धारण  काय

 पूरा  किया  जा  चुका  है  ;

 दिल्‍ली  परिवहन  fara  की  बसें  कित-कित  मार्गो  पर  किस-किस  नम्बर  सें  चलती

 दिल्लो  परिवहन  निगम  को  नई  समय  स  रिंगी  को  कब  तक
 प्रकाशित  किये  जाने

 का  विचार  है
 ?

 नौवहत  शर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  (st  दलवार  fag)  (=)  दिल्ली  परिवहनਂ

 निगम  के  प्रधीन  बस  मार्गों  को  सुप्रवाही  बनाने  का  कायें  इस  समय  पुरा  हो  गया  है  |
 परन्तु

 मार्गो

 की  पुनर्संगठन  एक  सतत  wheat  है  अरर  नव  विकसित  बस्तियों  से  नियमित  यात्रियों  की  माग

 को  दृष्टि  में  रखते  हुपे  समय-समय  पर  परिवर्तन  प्यि  जाति हैं  ।

 विवरण  संलग्न है
 ।  [aeareara में  रखा  गया

 ।
 देखिए  संख्या  एल०

 टी
 ०  10598/  76]

 एक  नई  मार्ग  दर्शिका  1976  के  ग्रास  पास  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  प्रकाशित

 करन  कां  प्रस्ताव  है  ।

 Research  on  ayurvedic  system  of  Medicines  by  indians  in  West  Germany

 1793.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Willthe  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 be  pleased  to  State

 (a)  whether  recently  certain  Ayurvedic  experts  have  been  selected  from  India  for  Ayur-

 wedic  research  in  West  Germany  and  various  reSearches  are  being  conducted  there  on  the  lines

 of  this  system  of  medicine;

 (b)  whether  Ayurvedic  system  of  medicine  is  much  prevalent  and  popular  in  other  coun-

 tries  such  as  Shri  Lanka,  Mauritius;
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 (c)  whether  a  Central  Council  has  been  formed  by  Government  for  the  development  of

 this  system;  and

 (d)  if  so,  the  achievement  made  by  the  Central  Council  during  last  three  years?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Family  Planning  (Chaudiary
 Ram  Sewak):  (a)  No  Ayurvedic  expert  has  been  slected  from  India  for  Ayurvedic  research

 in  West  Germany  We  have  no  infomration  about  Ayuvcedic  researches  being  con-

 ducted  in  West  Germany.

 (b)  Ayurvedic  system  of  medicine  is  practised  in  Shri  Lanka  and  Mauritius.

 (c)  The  Government  of  India  have  established  two  Central  Council  for

 Research  in  Indian  Medicine  and  Homoeopathy  in  1969;  and  (2)  Central  Council  of  Indian

 Medicine  under  the  Indian  Medicine  Centra}  Council  Act,  1970  from  Ist  September,  10977.0

 The  main  object  of  the  first  Councilis  to  initiate  aid,  develop  and  co-ordinate  scientific  research

 in  different  aspects  of  the  Indian  systems  of  medicine  and  that  ण्  the  second  Council  is  the  regu-

 lation  of  practice  and  centralisation  of  Ayurvedic  education.

 (d)  The  achievements  of  the  two  Councils  are  briefly  as  follows:—

 I.  Central  Council  for  Research  in  Indian  Medicine  and  Homoeopathy.

 1.  The  Council has  established  therapeutic  potentiality  of  anumber  of  drugs  for  the  tre-

 atment  of  epilepsy,  Schizophrenia,  mentally  retarded,  high  blood  cholesterol,  leucoderma

 etc.

 The  Councilhas  evolved  pharmacopoeial  standards for  413  compound  preparations  and

 200  Single  drugs.

 130  Forest  Divsions/  areas  of  the  country  have  been  explored  for  medico-botanical

 wealth  and  to  meet  the  drug  requirements  of  the  research  institutions  of  the  country.

 The  Council  has  surveyed  and  collected  about  1509  folklore  claims,  cultivated  about

 1225  plants  at  experimental  gardens  and  prepared  5638  identified  herberium  sheets.

 Tt  has  evolved  a  graded  yoga  syllabus  for  schools  and  college  students.

 It  has  brough  out  a  medical  kitin  Ayurveda  for  common  man,  for  common  ailments  and

 published  a  book  containing  simple  remedies  in  Siddha,  Homoeopathy.  Similar  books

 in  Ayurveda  and  Unani  are  under  publication.

 It  has  also  undertak2n  researciin  Fam'‘ly  Planning  m:thods.  Studies  on  drugs  described
 in  classics  श्  possessing  anti-fertility  potentiality  are  at  final  stage  of  investigation.

 ६ है|  Central  Council  of  Indian  Medicine.

 I,  The  minimum  standards for  curriculum  and  syllabus  for  undergraduate  education  in

 Ayurvedia,  Siddha  and  Unani  have  been
 formulated

 and  recommended  for  imple-
 mentation  all  over  the  country.

 2.0  Minimum  standards  of  curriculaum  and  syllabus  for  postagraduate  educationin  in

 Ayurveda,  Siddha  and  Unani  have  been  finalised  by  the  Council.
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 ची  com aay सरक  ष  TA  के  इस्पात  एककों  सें  फालत्‌  कर्मचारियों  का  खपाया  जाना

 1794,  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  WIT  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे

 fra

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  एककों  में  फालतु  कर्मचारियों  को  गर्व  लाभप्रद  ढंग

 से  खपा  दिया  गया  है  ;

 से यदि  तो  प्रत्येक  एकक  में  ग्रपेक्षित  सामान्य  संख्या  |  ा थ ना  विभिन्न  श्रेणियों

 के  कितते  कमं  चारी  wal  भी  फालतू  हैं  ;

 n
 ऐसे  फालतु  कमंचारियों  के  रख-रखाव  के  लिये  कितना  झ्  तिक्त TENT  वार्षिक  वित्तीय

 व्यय  होता  है  ;  श्रौर

 re
 सरकार के  पास  उनकी  सेवाओं  का  लाभत्र  or  ह प  OH4  पो  ग  करने  सम्बन्धों  प्रस्ताव  ?

 इस्पात  तर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  स  जानकारी

 प्राप्त  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  हल ||

 पोस्ट  कार्डों  पर  विज्ञापन  का  साइज

 1795.  श्री  नर्ल  हुडा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  अधिक  राजस्व

 प्राप्ति  के  विचार  से  पोस्टकार्ड  पर  विज्ञापन  छापने  कीਂ  प्रस्तावितਂ  योजन  के  भ्रन्तगंत  विज्ञापन  का

 साइज  होगा  गौर  यह  पोस्टकार्ड  के  कितते  स्थान  पर  ब त्रायगा  ?

 संचार  मंत्री  (sto  शंकर  दयाल  :  पोस्टकार्डो  पर  विज्ञापन  छापने  की  पदुधति

 5  1975  से  चालू  की  गई  है
 ।  पोस्टकाडे  पर  विज्ञापन  देने  के  लिए  3  सेंटीपीटर  x  2  1,

 4

 सेंटीमीटर  जगह  निश्चित  की  गई  है  पोस्टकाड  पर  जनता  के  लिखते  के  लिए  जो  जगह  उस

 पर  विज्ञापन  नहीं  छापा  जाता  है  ।

 कलकत्ता  श्रौर  गोहाटी  के  बीच  वार्णिज्यिक  जहाजरानी  मार्ग

 1796.  श्री  नूरुल  हुडा  :  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बंगला  देश  के  जलमार्गों  से  होते  हुए  कनकता  alt  करीम  गंज

 att  सिलचर  के  बीच  वाणिज्यिक  जहाजरानी  ant  area  कर  सकी  है  J

 क्या  कछार  जिले  के  व्यापारियों  तथा  श्राम  जनता  में  इसਂ  मार्ग  को  कायम

 करने  जोरदार
 मांग

 रही  शौर

 aor  स
 (7)  क्या  बंगाला  प्र  सच्नार  &  सकाय  में  सहयोगी  कर  है  ?
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  जी०  QHo  कलकत्ता  श्रौर  गोहाटी

 ओर  कलकत्ता  श्रौर  करीमगंज  के  बीच  वाणिज्यिक  नोवहन  act  खोल  fer  गये  हैं  परन्तु  कुसियारा

 नदी  में  पानी  की  कमी  के  कारण  के  बीच  5  1975  सेवा  स्थायी

 रूप  से  बन्द  कर  दी  गई  है  इस  समय  कलकत्ता-करीमगंज  सेवा  को  सिलचर  तक  बढ़ाने  का  कोई

 श्रस्ताव  नहीं है  ।

 तथा  :  हां  ।

 Foeticide  as  Family
 Planning

 Device

 1797.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  M'nister  of  Health  and  Family  Planning
 be  to  State:

 (a)  Waether  it  is  proposed  to  use  foeticide  as  a  birth  control  device;

 (b)  other  countries  are  also  experimenting  on  this  device;  and

 (c)  Whether  this  also  forms  part  of  Family  Planning  programme  ?:

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Fam'ly  Plaaning  (Ch,  Ram

 SSewak):  (a)  No.

 (b)  According  to  information  available,  no  country  is  experimenting  on  this  method,

 (c)  Does  not  arise.

 fata  में  oat  श्रक्रोका  वासियों  के  प्रवास  के  लिये  fata  का  कथित  निर्णय

 1798.  श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बतने  की  का  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  फा  ध्यान  ब्रिटेन  दवारा  उन  सभी  पूर्वी  अफ्रीकियों  जो  ब्रिटेन  में

 प्रवास  करना  च  हते  हैं  ब्रिहेन  में  की  भ्रतुमति  देने  के  कंथित  fags  की  शोर  दिलाया  गया

 है  ;  wiz

 यदि  तो  क्या  यह  बात  पूर्वी  स्रफ्रीका  में  बसे  भारतीयों  के  मामले  में  भी  सच

 विदेश  मंत्रालय  में  tT  बिपिन  पाल  :  पर  ब्रिटिश

 सरकार  ने  इस  श्राशय  की  कोई  घोषणा  नहों  की  है  ।  उन्होंने  केवल  यही  कहा  है  कि  वे  यूनाइटेड

 पकिगडम  तथा  उसके  उप  निदेशों  के  पूर्वी  water  में  रहने  वाले  नागरिकों  यानी  ब्रिटिश  ara

 धारक  पूर्वी  श्रफ्ीकियों  को  ही  यू०  के०  में  बसने  के  लिए  प्रवेश  की  श्रतूमति  प्रदान  करने  को  प्रतिबन्ध

 हैं  स्वाभाविक  रूप से  इसमें  पुरज  श्रफ्रीकी  देशो ंमें  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  वे  व्यक्ति  भी

 शामिल  हैं  जो  इस  श्रेणी  में  राते  हैं  ।

 पाकिस्तान  दारा  दास्त्रास्त्रों  को  प्राप्ति

 1799.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  faaai  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  द्वारा  शस्त्तास्त्र  की  प्राप्ति  से  भारत  के  लिए  एक  प्रतिकूल  स्थिति

 श्रदा  हो  गई  है  ;
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 क्या  पाकिस्तान  को  बिक्री  के  अतिरिक्त  सत्र स्त  कि  सप्लाई  करने  वाले  देशों  को

 भारत  ने  श्रपनी  स्थिति
 से  ava  कराने  के  लिए  राजनयिक  कार्यवाही  की  है  ;  ौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 faam  AAiAG  में  उपमंत्री  बिपिनपाल  समुन्नत  शस्व्वात्त्र  प्राप्त

 करने  के  लिये  पाकिस्तान  की  जी-तोड़  को  शिशों  पर  भारत  को  चिन्ता  होना  स्वाभ  दिक  है  त्र र

 रक्षा  साधनों  के  अ्रयोजन  के  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 तौर  जहां  कहीं  भी  संभव  हुमा  हूं  भारत  ने  सम्बद्ध  सरकारों  को  यह  समझाया

 है ंकि  पाकिस्तान  की  सैन्य-शक्ति  को  उनकी  वैध  श्रावश्यकता  से  अ्रधिक  बढ़ाने से
 में

 सैन्यवादी  प्रवृत्तियां  उभर  सकती  जिससे  इस  उपमहाद्वीप  में  स्थायी  शांति  की  संभावनाओं

 को  धक्का  लगेगा

 भारत-रूस  संपुक्त  अयोग

 1800.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  fads; ie  ि  मंत्री  यह  बताने  की  कर्ता  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सोवियतਂ  रूस  कम्युन्स्ट  पार्टी  की
 कांग्रेस

 की  दसवीं

 q*aagia  योजना  के  प्रतिवेदन  की  wie  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  इसमें  ag  श्राश्वासन  दिया  गया  है  कि  म.स्को  में  भारत-रूस  संयुक्त  श्रायोग

 द्रौर  योजना  म्र्पं  की  श्रागामी  बैठकें  ्र/दान-प्रदान  वाली  तथा  ल.भप्रद  ग्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fad
 दा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  :  जी  हां  ।

 इसमें  न  तो  भा रत-सोवियत  संयुक्त  WATT  का  कोई  उत्लेख  था  ्रौर  न  संयवत  ्रायोग

 त्रौर  योजना  ग्रुप  के  मास्को  में  होने  वाली  अगामी  बैठकों  का  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्थिति  का  हड़तालों  व  तालाबन्दियों  पर  प्रभाव

 1801.  श्री  दांकर  राव  साबत

 श्रोमति  सावित्री  sare

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्र।(पात  स्थिति  का  सरकारी  एवम्‌  गैर-सरकारी

 उपक्रमों  में  हड़तालों  तथा  ताल।बंदियों  पर  वया  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  mica  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌ दि

 हड़तालों श्रौर  तालाबंदियों  के  कारण  नष्ट  हक  क.य॑  दिनों  की  संख्या  1:/,103,//8  कार्य  दिनों
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 ध (वर्ष  1975  के  पूर्वाद्ध  के  से  घट  कर  4,459,943  1975  के  उत्तराद्ध  के

 हो  गई  इसका  सरकारी  ate  निजी  क्षेत्रवार  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  हैं
 —

 नि  ह Tato े  या प्  ख  त  में  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की

 संख्पा

 n
 क्षत्र  पहला  अध  वर्ष  दसरा  श्राधा  ag

 1975)
 1975)

 1,618,800  120,433 सरकारी  +

 निजी  (3)  +  15,484,978
 St ee  ets  es  maps  ts  tee  ee re  eee

 4, 339,510'

 जोड़  17,103,778  4,459,943

 दर चकिननकननननणणणककिननणणाणाणाणाणा

 nies  अ्रनंतिम हैं  ।

 sT¥ a x ay  फ fai  art  tt  a  द्वारा  भारत  विरोधी  लेख  तथा  वक्तव्य

 1802.  श्री  राजदेव  fay  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fF :

 क्या  विदेशों  में  कुछ  भारतीय
 शाह  ‘area  विरोधी  लेख  लिख  रहे  हैं  तथा  ववतब्यਂ

 दे  रहे  हैं  |

 (q@)  यदि  तो  विदेशों  में  भारतीयों  के  ऐसे  लेखों  ate  वक्तव्यों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ;

 ate

 क्या  सरकर  इन  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  को  दबाने  के  उपायों  पर  विचार  कर  रही

 विदेश  मंत्रालय  में  39-FAt  बिपिनपाल  :  जौ  हां  ।

 इस  प्रकार  के  लोगों  ने  श्रपने  भाषणों  और  लेखों  में  निंदा  करके  तथा  तथ्यों  को  प़्लत

 पेश  करके  देश  देश  के  नेताओं  श्रौर  संस्ा्मों  को  कमजोर  त्रौर  बदनाम  करने  की  कोशिश  की  है  ।

 इस  प्रकार  के  प्रचार  रोकने  के  लिए  इन  राष्ट्रिकों  को  सही  स्थिति  समझाने  के

 लिए  ताकि  विदेशों  में  वे  उसे  सही  रूप में  प्रस्तुत  जिस  मामले  में  जैसी  जरूरत  हुई  है  वैसी

 कारंवाही  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  न्यूनतम  क।्य-दिवस  नियत  किया  जाना

 1803.  श्री  एस०  रामगोपाल  wet  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फेडरेशन  ग्राफ  इंडियाਂ  के  श्रध्यक्ष ने  सरकार  से  श्रनुरोध  किया

 है  कि  कर्मचारियों  की  waiter  से  बचने  के  लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  कार्य-दिवस
 नियत  किए  जाएं

 श्रौर
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 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  भारतीय  नियोजक

 संगठन  के  श्रध्यक्ष  द्वारा  मद्रास  में  13  शौर  14  1976  को  हुए  तृतीय  श्रौद्योगिक  संबंध

 सम्मेलन  में  दिए  गए  भाषण  में  इस  संबंध  में  शामिल  किए  गए  सुझाव  से  wana  है  |

 सुझाव  नोट  कर  लिया  गया
 है

 कृषि  मजदूरों  के  लिये  न्यूनतम  मंजूरी

 804.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कया  श्रम  मंत्री  कृषि  मज़दूरों  के  लिए  न्यनतम  मजूरी  के  बारे

 में  8  1976 के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  296 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :'

 1960-61  के  मूल्यों  को  mare  मानकर  संबंधिक  राज्य  सरकारों  दवा रा  न्यूनतम

 मजूरी  के  पुनरीक्षण  के  वाद  की  स्थिति  कया  है  ;

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  पुनरीक्षित  मजूरी  वास्तव  में  लागू  कर  दी  गई  है  ;:

 क्या  ऐसा  श्रारोप  लगाया  गया  है  कि  श्रनेक  राज्य  सरकारों  ने  न्यूनतम  मजूरी

 अधिनियम  क  क्रियान्विति  के  लिए  झ्ावश्यक  संगठनात्मक  श्रौर  नीति  संबंधी  उपाय  नहीं  किये  हैं  ?

 कृषि  सबंधी श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  att

 श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  (afaa  जो  1960-61  में  100  प्वाइप्टों

 से  म्रा रम्भ  1976  के  महीने  में  292  are  पर  था  ।  चूकि  वस्तुओं  के  रूप  में

 भूगतान  करने  की  पदुधति  इसलिये  यथातृत  यह  मापना  कठिन  है  कि  क्या  कूल  परिलब्धियां

 उपभोवता  मूल्य  के  साथ  साथ  चली  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि

 जहां  न्यूनतम  मजदरियां  कम  है  उन्हें  संशोधित  कर  के  बढ़ाये  ate
 भ्रधिसू चित  न्यूनतम  मजद्र्यो

 के  mat  प्रवत्तन  को  सुनिश्चित  करें  |

 केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  श्रारोपों  से  अवगत  नहीं  है  ।  राज्य  सरकारों  दवारा  भेजी  गई

 सूचनान्‌
 वे  श्रधिनियम  को  कार्यान्विति  प्राप्त  करने  की

 श्रावश्य
 कता  के  सम्बन्ध  में  जागरुक

 और  Hlatraayat  तत्र  को  तोत्र  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 व्यापारिक  जहाजों
 पर  कमंचारो

 व्यवस्था

 1805.  श्री  समर  wast  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  समुद्री  यात्रा के  व्य।प।रिक  जहाजों  पर  सहीं  तथा  समचित

 saat  व्यवस्था  के  प्रमाणीकरण  के  लिए  नियम  तैय।र  कर  लिए  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 उक्त  कर्मचारी  व्यवस्था  को  कौन  सा  श्रघिकारी
 प्रमाणित

 कर  सकता
 हैं  श्रौर  उक्त

 कितने  समय  पहले  प्रस्तुत  किया  चाहिए  ;  शर
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 वि

 क्या  सरकार  को  इन  नियमों  के  उल्लघंन की  जानकारी  ह  र  यदि  gi,  तो  इस

 संबंघ  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  जी०  एस  :  ate  व्यापार  पोत

 ulafaaa,  1958  की  घारा  76  के  ग्रन्तगं त  निर्दिष्ट  afar  रियों  की  कर्मीदल  तालिका  निर्धारित

 कर  दी  गयी  परन्तु  व्यापार  पोत  अ्रधिनियम  की  धारा  88  के  अनुसार  सरकार  ने  नाविकों  की

 न्यूनतम  कर्मीदल  तालिका  निर्धारित  करना  श्रावश्यक  नहीं  समझा  ।  भारतीय  पोतों  पर  नाविकों

 की  कर्मीदल  तालिका  ्रतर्नराष्ट्रीय  कर्मीरल  पद्धति  की  ater  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  काफो

 अधिक  ।  देश  में  वर्तमान  बेरोजगारी  की  स्थिति  में  इस  उदार  कर्मीदल  को
 लाभप्रद

 समझा

 | गया  है

 व्यापार  पोत  1958  की  धारा  84  के  ग्रन्पगत  जहाज  के  मास्टर  को  ऐसी

 प्रचियोगिता  का  प्रमाणपत्र  पेश  करन  होता  है  जो  उसके  जहाज  पर  कार्य  रत  ofeareat  द्वारा  रखी

 जिस  पर  उसके गयो  जैसा  कि  अधिनियम  की  धारा  3(46)
 के  ग्र  TT  परि

 ara  जहाज  मालिक  को  प्रमाण  पत्र  दिय  जाता है
 कि  उचित  प्रमाण  पत्र  पेश  कर  दिए  गए  सोमा

 शुल्क  aaeat  द्वारा  feet  जहाज  को  विना  प्रपाण  पत्र  दिए  कोई  स्वीकृति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 निजी  नौवहन  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता

 1806.  श्री  सोमनाथ  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  Fat  करेंगे

 म्पनी ना गत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  निजी  नौवहन  क  ्  को  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 गयी है

 पनस  AAI ae  नया  OTIS  के  लिए  दी
 (@)  यह  सहायता

 के न  |  है
 त्
 लए  कोई  arpesnt  सिद्धान्त  गए  हैं  त्रौर  यदि

 क्या  इस  प्रयोजन

 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या
 हैं

 श्ौर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  प्रत्येक  नौवहन  कम्पनी  को  1972-73  से  1974-75

 तंक  कुल  कितना  लाभ  हुआ
 ?
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 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  aa  तक  उपलब्ध  सूचना

 नीचे  दी  गयी  है  :

 वर्ष  जिसमें  ऋण  स्वीकृत  ऋण  की

 कम्पनी  का  नाम  राशि स्वी  क़त  किया  गया  कुल

 लाखों  में  )

 मेसर्स  ग्रेट  ईस्टेन  शिपिंग  1973-74  240.49  240.49

 लि०  1974-75  कुछ  नहीं

 मैसर्स  रत्नाकर  [: ५  1973-74  2.00  2.00

 बम्बई  1974-75  कुछ  नहीं

 मैसर्स  सवन  fas  ट्रांसपोर्टेश न
 1973-74  2.  00  2.00

 1974-75 बम्बई  कुछ  नहीं

 मैसस  साऊथ  इंडिया  शिपिंग  1973-74  1.00  1.00

 1974-75 मद्रास  कुछ  नहीं

 हिन्दुस्तान  ब्लक  कैरियरस  1973-74  1323. 00  *1323.00

 1974-75 बम्बई  कुछ  नहीं
 tS Yt

 कुल  1568.49

 *  कोई  भी  ऋण  की  रकम  का  वितरण  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  कम्पनी  में  श्रावश्यक

 ao
 पूजी  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी

 '  bed

 भारतीय  नौवहन  टनभार  की  ate  की  सूविधा  के  लिए  जहाजों  के  तथा

 रखरखाव  के
 लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  है

 मार्गदर्शन  के  मुख्य  लक्षण  निम्नलिखित  हैं  :

 1  पात्रता  :  कम्पनी  जो  व्यापार  पोत  1958  की  धारा  21  की  शर्ते

 पुरा  करती  है
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 2  ऋण  की  प्रघिबंगन  अवधि  तफा  प्रारम्भिक  परिशोधन  की  अवधि

 परिशोधन  की  मलधन  की  वापसी

 जहाज  की  किस्म  तथा  ऋण  की  प्रतिशतता  अधिकतम  sate  पर  प्रारम्भिक

 परिशोधन  की

 प्रधिकतम  अवधि

 (1)  (2)  (3)

 नय  शुष्क  माल  जहाजों  यात्री  जहाजों  के  लिये  16  वष  1  वर्ष

 जिनका  निर्माण  विदेशी  शिपयाडों  में  gar  90%,

 तंक

 भारतीय  शिपयार्डों  में  निमित  नये  शष्क  माल  शौ  17  बष  2  aq

 यात्री  जहाजों  के  लिए  95%

 भारत  श्रौर  विदेश  में  बने  नय  ट  करों  के  लिए  90%  14  वष  1  नष

 बरते  हुए  शुष्क  माल  जहाज  श्रौर  टैंकरों
 के लिए  75%,  अवशिष्ट  पयकर  1  वर्ष

 c

 अवधि  2/3

 बरते  हुए  पोतों  की  खरीद  के  लिए  जिनकी  are  की  अवशिष्ट  arg  पांच  वर्ष  से  कम

 को  कोई  ऋण  नहीं  दिया  जाता  ।  सामान्यता  एक  पोत  की  ara  बीस  वर्ष  ली  जाती है  ।

 3  ऋण  पर  ब्याज

 8%  अ्रधवारषिक  देय  %  प्रतिवष॑  यदि  ऋण  लेने  वाला  निर्धारित  तिथि  पर  श्रदायगी

 दे  देता  है  तथा  ऋण  करार  के  श्रन्तगंत  सभी  शर्तों  को  पुरा  करता  है  तथा  ऋण  संबंधी  सभी

 कागजी  कार्यवाही  पुरी  कर  देता  8%  के  बजाय  4-1/2%  प्रतिवर्ष  ब्याज  स्वीकार  कर

 लिया  जाता  है  ।

 4.  जमानत  एस  डी  एफ़  सी  दवारा  दिय  गय  ऋण  समय-समय  पर  दी  नई  गारन्टी

 इनमें  जो  भी  अ्रधिक  हो  के  विरुद्ध  120%  की  सुरक्षा  देनी  होती  है  ।  कम्पनी  को  रहन  किए  गए

 पोतों  के  विरुद्ध  ऋण  गारंटी  राशि  की  133-1/3%  का  बीमा  करना  पड़ता  है  ।  कोई  भी  अरार

 जमानत  कि  ऋण  की  राशि  के  120%  से  श्रधिक  विदेशी  बैंकों/संधानों  श्रादि  से

 ऋण  की  सुरक्षा-राशि  के  रूप  में  नहीं  ली  जानी  चाहिए  तथा  उस  ऋण  के  ब्याज  की  न  अदायगी

 दोष  के  लिए  एस  डी  एफ़  सी  के  करार  में  यह  धारा  विनिर्दिष्ट  करनी  चाहिये  ।

 5.  ऋण  sama  (1)  10  मिलियन  रुपये से  अधिक  की  प्रदत्त  पूंजी  वाली

 कम्पनियों  के  लिए  6:1

 (2)  10  मिलियन  रुपये  से  कम  को  प्रदत्त  पूंजी
 वाली  कम्पनियों

 के  लिए  4:1
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 परन्तुक  समिति  ऋण  इष्विटी  झ्तुपात  को  10:1  तक  दे  सकती  है  जहां  कहीं  कम्पनी द

 के  वल  meet  देती  है  न  कि  ऋण

 6.  ऋण  तथा  इक्विटी  में  निम्नलिकृखत  सम्मिलित  है  :

 ऋण  --F  सभी  वापसियां  जो  पांच  वर्ष  से  पहले  देय  नहीं  सम्मिलित  हैं  तथा  प्रिफरेंस

 शेयर  जो  कि  जारी  किए  जाने  के  12  वर्ष  बाद  मोचनीय  हो  ।

 7.  नौवहन  व्यापार  :  ऋण  का  उपयोग  करने  वाली  कम्पनियों  को  केवल  नौवहन  व्यापार

 ही  करना  होता

 8  एस  st  एफ  सी  के  सदस्थ  :  ऋण  का  उपयोग  करते  वाली  कम्पनियों  को  अपने

 निदेशकों  के  ats  में  एस  डो  एफ़  सी  के
 दो

 सदस्यो  को  नामांकित
 होता

 है
 सिली मछनी  पकड़ने  व।ले  जहाजों  के  लिए  भी  नान  सहायता  के  मामले  में  ऐसे  ही  मार्ग  दर्शन

 जारी  किए  गए  हैं  ।

 अरब  तक  प्राप्त  सुचना  निम्न  प्रकार  है

 लाखों  में )

 कम्पनी  का  नाप  1972-73  1973-74  1974-75

 ग्रेट  ईस्टतं  शिपिंग  कम्पनी  429.40  359.35  088.  थ

 लिमिटेड

 दामोदर  बल्क  कैरियर्स  लिमिटेड  47.31  33.85  73  82

 सैवन  सीज  ट्रांसोर्टोशन  लि०  aq  समाप्ति  aq  सभाप्ति

 (6-6-71
 को  निगमित )  73)  74)

 बनाना  40.22  134.  01

 इण्डिया  स्टीमशिप्स  लिमिटेड  169.81  339.00  819.  00

 5  tar  स्टीमशिप्स  86.  38  72.25  37  14

 fafaar.  स्टीम  नवाग
 re  हए
 शन  को ०  aq.  समाप्ति  वर्ष  समाप्ति

 लि०  73)  74)

 673.  88  886.42  1652.02

 23.54 gq  tear  प्रॉवरसी ज  ft  (-)  26.44  तुलन  पत्न  wat

 तक  प्राप्त

 हम्ना

 डेम्पो  सटी  नशिप  लि०  (-)  33.29  315.97

 (15

 ara  इण्डिया  शिपिंग  ato  (-)  43.45  353.38  546.99

 लि०  (15  महीन े)

 1.0  रत्न  कार  शिपिंग  को०  fi  13.  76  55.99  89.16

 टिप्पणी  :  उपदर्शित  लाभ|हानि  राशि  मुल्यह स
 की

 व्यवस्था  करने  के  =  que
 विकास

 छुट  श्रारक्षण  तथा  कर धान  की  व्यवस्था  करने  से  पर्व  की  है  ।
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 भारतीय  विदेश  व्यापार  सें  भारतीय  नौवहन  का  WaT

 1807.  श्री  सोमनाथ  want  :  क्या  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बर्ने  का  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  ने  गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  प्रति  वर्ग  (1)  विदेशी  (2)  भारतीय

 नौवहन  कम्पनियों  को  माल  भाड़े  के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराशि  war  की

 वर्ष  1965-66  शौर  1974-75  में  भारतीय  विदेश
 व्यापर

 में
 भारतीय  नौवहन

 का  कितना  अंश  था  ;  शौर

 इस  aaa  में  हमारे  देश  के  ग्रंश  में  वृद्धि  करने  के  लिए  यदि  कोई  क'यंव!ही  की  जा

 रही  है  तो  वह

 नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  ae  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 राष्ट्रीय  व्यापार  बेड़े  में  विप्त।र  करने  के  प्रयत्नों  को  जारी  रख  ने  के  श्रतिरिकत

 भारतीय  जहाजों  के  बाहर  भाटकित  करके  are  विदेशी  जहाजों  को  भाटकित  करने  की  क्रियाविधि

 को  इस  dite  से  नियमित  tear  जाता  है  ताकि  भारतीय  समुद्रपारीय  व्यापार  की  ढुलाई  में

 भारतीय  जहाजों  का  प्रयोग  हो  सके  ।  केन्द्रीय  चार्ट रिंग  टूसचार्ट  यह  सुर्निश्चित

 करता  है  कि  जहां  तक  हो  सके  सरकार  के  खाते  में  दुलाई  का  माल  भारतीय  जहाजों  वारा  ढोया

 जाता  है  ।

 विवरण

 भारतीय  समुद्रप।रीय  व्यापार  में  भारतीय  नौवहन  कम्पनिया  द्वारा  भाड़ा  कमाई

 तथा  गत  3  वर्षों  में  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  को  दी  गयीਂ  भाड़ा  कमाई  की  कुल  राशि  निम्न

 प्रकार  है  :--

 1972-73  1973-74  1974-75

 ee  a  मता या

 (  पथे  करोड़ों

 178.95  291.16 1.  भारतीय  की  भाड़ा  157.67

 कमाई

 2.  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  को  217.44  369.32  485.51

 भाड़ा  श्रदायगियां

 अ्रनुमानित

 )  भारतीय  व्यापार  में  1965-66  में  भारतीय  नौवहन  केा  भाग  12.9

 प्रतिशत  था  झ्ौर  1974-75  में  यह  भाग  27.  75  प्रतिशत  हो  गया
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 ate  धातुओं  का  अ्रायात

 1803.  श्रो  araara  चटर्जी  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 वर्ष  1973,  1974  झर  1975  के  दौरान  gate  धातग्रों  का  कितना  wie  कितने

 मूल्य  का  उत्पादन  श्रौर  ग्रायात  किया  गया  are

 (=)  नौह  qTqat  के  उत्पादन  में  हमारा  देश  कब  तक  श्रात्म-निर्भर  हो  जायगा  ?

 इस्पात  शर  खान
 प्याला  ton

 नलननालय स में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  एक  विवरण  सं  लग्न

 |  )  फिल  देश  एल्यमितियम  घात  के  मामले  में  ऑ्रात्मनिर्भर  हो  चका  है  वास्तव

 में  एल्यूमिनियम  उत्पादकों  को  5000  टन  ई०  सी ०  ग्र्ड  1é  000  टन  ई०  सी०  ग्रेड

 75-76  के  दौरान स ेभिन्न  usqta fare  के  निर्वात  का  अधिकार  दे  दिया  गया  कुछ  निर्यात  1

 पहले  ही  feat  जा  चुका  है

 जहां  तक  जस्ता  तथा  सीसा  का  सम्बन्ध  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  देशी  उत्पादन

 बढ़  रहा  है  झ्रौर  फलस्वरुप  ्रायातਂ  घट  रहा  है  ।  मांग  अरार  देशी  उत्पादन  के  बीच  का  श्रत्तर  लगातार

 कम  होता  जा  रहा  है  ।

 यद्यपि  मुख्य  gale  धतुग्रों  के  देशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  योजनाओं  को  लागू  किया

 जा  रहा  है  लेकिन  कार्यों  के  विस्तार  से  मांग  भी  बढ़ेगी  ।  तांबा  तथा  जस्ता  के  लिए  चल

 रहीं  विविध  को  देखते  हुए  यह  ara  की  जाती  है  कि  देश  इन  ars  के

 मामले  में  पांचत्री  योजना  के  श्रन्त  तक  लगभग  अत्म  निभर  हो  जाएगा  ।  लेकिन  सीसा  के  मामले

 में  हम  eff  प्रोजना  के  दौरान  ही  area  निर्भर  हो  पाएंगे  ।

 '  err निकिल  के  बारे  सुक्तिग  निकिल  परियोजना  के  चालू  हो  जाने  प  oct 4 योजना  के  दौरान

 feat  समय  देशी  शरू  होगा  ।  लेकिन  तब  तक  मांग  के  भी  काफी  बढ़  जाने  की  संभावना

 है  त्र्त  देशी  उत्पादन  से  केवल  श्रांशिक  मांग  की  ही  पूर्ति  at  सकेगी

 चूंकि  देश  में  टिन  के  वाणिज्यिक  महत्व  के  भंडार  नहीं है  श्रतएव  इस  घातु  का  न्योत

 जारी  रखना  होगा  ।
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 चैत्र  12,  1898  )  लिखित  उत्तर
 —

 विवरण

 I.  मुख्य  प्राथमिक  श्रलौह  घातुग्रों  का  1973,  1974  तथा  1975  के  दौरान  उत्तादन  इस

 प्रकार  रहा  _

 छ्
 नि नय

 1975 1973  1974

 (i)  एल्यूमिनियम  1,  54,289  1,  28,913

 (Ji)  तांबा  12,162  12,505  22,020

 जस्ता  20,190  23,857  253727

 (iv)  सीसा  2,636  4,769

 भा
 _ 3986

 11.  उत्पादित  sate  धातुग्रों  का  श्रनुमानित  मूल्य  के

 ay  रुपयों  में  )

 1973  101.  90

 1974  145.65

 1975  219.50

 | है ह  प्रमुख  प्राथमिक  अलौह  घातुद्ों  का  वर्ष  1973,  1974  तथा  1975  के  दौरान  खनिज

 व  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  श्रायात  निम्नलिखित  है

 टनों में
 यात्रा

 1973  1974  1975

 तांबा  44049  42355  12548 (1)

 जस्ता  61331  64195  37748 )
 oce

 सीस  36055  39206  12008 )

 (iv)  टिन  2090  2142  2283

 (v)  निकिल  795  2751  2568
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 IV.  श्रायातित  श्रलौह  घातु  का  मूल्य  के  —e

 Vee

 ay  रूपयों

 1973  94.79

 1974  163.49

 1975  69.72
 a

 नाविकों  को  श्रदायगी  को  श्रन्तराष्ट्रीय  पद्धति

 कि :  i

 1809.  श्री  Yo  Fo
 :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री यहਂ  बताने  की  कपा »  करेंगे

 क्या  सरकार  को  नाविकों  को  श्रदायगी  की  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रणालों  की  जानफारी  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा

 क्या  भारतीय  जहाज  पालिक  इस  प्रणाली  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ;  ale

 यादि  तो  saat  की  उक्त  प्रणाली  की  क्रियान्विति  को  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  तथा

 पोतों  पर  नाविकों  को  भर्ती  प्रत्येक  यात्रा  के  कर्मीदल  द्वारा  हस्ताक्षरित  को  नियमवलों  करार  के

 श्राघार  पर  को  जाती  है  ।  कोई  भी  नाविक  स्टानं  अधिकारी  द्वारा  डॉ  सो  ०)  के  जारों  किए

 बिना  काम  पर  नहीं  लगाया  जाता  ।  मंजूरी  को  yarany  यात्रा  को  समाप्ति  पर  पतत  पर  शिपिंग

 मास्टर  के  समक्ष  नाविकों  के  हस्ताक्षर  करने
 के

 बाद  की  जाती  है  ।  WITT  में  मंजूरो  को  श्रदायगो
 ape नाविकों  को  व्यापार  पोतਂ  अधिनियम  1958  की  व्यवस्था  के  की  जाती  है  ।  as  पद्धति

 यू०  के०  तथा  कुछ  देशों  में  प्रचालित  पद्धति  के  श्रनुरूप है
 ।

 जा  ert

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता

 afaa  श्रमिकों  को  भूमि  का  mater

 1810.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क््वा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  ने  बंघित  श्रमिकों  को  भूमि  का  झ्राबंटत  करने  के  लिये  कार्यवाही  को  है  ;

 श्रौर

 यदि  तो  उससे  कितने  बंघित  श्रमिक  लाभान्वित  हुए  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोबिन्द  :  आर  केन्द्र  ने  राज्य

 सरकारों  को  मुक्त  कराए  बन्धक  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  के  श्राघार  पर  भूमि  के  श्रावंटन  के  लिए

 fearfian  ard  फिए  हैं  ।  wat  लाभान्वित  हुए  बन्धक  श्रमिकों  की  संख्या  कें  बारे  में  कोई

 रिपोट  नहीं  मिली  है  ।
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 अनल  1  1976  fa  बत  तर

 एशिधाई  लगों  ढारा  श्रापत्ति  किये  जाते  के  बावजद  बी  बी  at  दरा  रंगभेद  Gad}

 फि  का WI

 1811.  श्री  tinea  faz

 foes  राव  कै शनी

 at  वसन्त  साठे

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  फरेंगे  कि

 क्या  बी०  बी०  सी०  प्रत्येक  शनिवार  अपने  टेलीविजन  चेनत  संख्या  2  पर  उस

 फिल्‍म का  बारना  प्रदर्शन  केर  रहा  है  जितकी  इंग्लैंड  स्थित  एशियाई  संगठन  ने  एक  घोर
 रंग  भेद

 फिल्म  कहफर  रोषपूर्ण  भर्त्सना  की  है

 क्या  साऊप्हाल  इंग्लैंड  के  भारतीय  कर्मचारी  संगठन  ने  ato  बी०  सो०  को  grad

 कार्यवाही  करने  तक  की  धमकी  दी  है

 क्या  इस  कार्यक्रम  को  देखने  वाले  कुछ  एशियाई  लोगों  के  र  इंग्लैंड  में  ब्र।प्रवासी

 लोगों  को  गनीज  दर्शया  गया  है  जो  fata  में  खुजली  जैसी  बीमारियां  लते  हैं  are  फिर  wea  में

 व्यापार  त्रौर  वाणिज्य  पर  कब्जा  करके  स्थानीय  लोगों  की  रोजी  छीन लेते  हैं  ;  त्रौ र

 ATH T  इस  ata  में  कोई  शो  मांगो
 है

 are  कोई  fata  प्र  किय

 है
 ?

 faan  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिन  पाल  बी०  बी ०  सी ०  दूरदशन

 का  एक  ‘maa  डोर  शीर्षक  ऋख  लाबद्ध  क  यक्रम  है  जिसमें  गैर  सरकारी  at  के  व्यक्तियों  को  TTT

 दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करने  की  श्रनुमति  एशियाई  WiMatig  संगठनों  cara  तैयार  किए  गए  दो

 कार्यक्रम  इस  श्रखलां  में  दिखाए  गए  द्वारा  ag  स्पष्ट  किया  गया  था  कि  भारतीय  तथा

 पाकिस्तानी  ग्र  प्रवासी  ब्रिटेन  में  उपयोगी  तथा  रचनात्मक  भूमिका  झ्रदा  कर  हैं  ।  जब  यह  काय  क्रम

 gears  पर  दूसरी  बार  दिखाया  गया  था  तो  रोकने  का  ब्रिटिश

 क्रम्पेन्ट  स्टाप  नामक  एक  गर  सरकारी  संगठन  ने  इसी  में  28  1976

 को  एक  फिल्म  प्रस्तुत  की  जिसमें  एशियाई  ग्राप्रवासियों  की  ques  की  गई  थी  |  alo  बी०  सी०

 से  एशियाई  संगठनो  के  यह  विरोध  ने  के  बावजद  कि  इस  फिल्‍म  से  जातिगत  लिसा  भड़क  सकती

 है  तथा  फिल्‍म  को  फिर  से  दिखाने  पर  न्यायालय  से  निषेधाज्ञा  न  प्राप्त  कर  पाने  पर  यह  फिल्‍म  6

 साच  1976  को  फिर  दूरदर्शन  पर  दिखाई  गई  ।  इसके  बाद  यह  fara  far  fears  गई  ।

 aisagra के  भारतीय  कामगार  ay  तता  कुठ  ८ द इ  पं  पतों
 ने  संयुक्त  रूप  से

 faa  के  महान्यायवादी  से  बी०  बी०  तथा  इस  फिल्म  के  निर्माता  पर  घृणा  शरीर  fear  बढ़ावा

 देने
 के  झ्ररोप  पर  सुकदना  चलाने  का  ग्रन रोध  किया  ।  ऐत  न  होते  पर  उन्होंने  बो०  बी०  सी ०

 पर  स्वयं  मुकद्दमा  HT  के  लिए  महान्यायवादी  से  माँगी  है  ।
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 Written  Answers  April  1,  1976:
 a  एट

 कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  wat  एशियाई  wT TaTay  रहतें  गंदी  गलियों न ेके  दुश्य  दिखाये

 गये  थे  ।  फिल्म से यह से  यह  भी  झाभास  मिलता  था  कि  fetes  न्रात्रचास ने  से  स्थानीय  लोगो  कौ

 संभावनाएं  प्रभावित  हो  सकती है  ।  लेकिन फिल्म  में  ऐसा  कुछ  नहीं था  जिचतसेਂ  ve  लगे कि  swat sat

 के  का
 रण  ब्रिटेन  में  बीमारियां  आ  रही  हूँ  ।

 ब्रिटिश  फारन  श्राफिस  को  इस  मामले  के  बारे  में  बता  दिया  गधा  है  तथा  लंदन  fer;

 भारत  के  हई  कमीशन  ने  भी  बी०  बी०  सी०  से  ग्रपनों  श्रप्रतन्नता  को  है  ।

 ERT  के  fader  मंत्री  इरा  वक्तव्य

 पा  करेंगे  कि  क्या  स्वीडन  के 181%.  श्री  fag  :  क्या  विदेश  मंत्री  यहं  बताने की
 बिदेश  मंत्री  के  हाल  ही  के  दौरे  के  दौरान  उन्होंने  यह  कहा  था  किं  उनकी  सरकार  विवासर्श,ल

 देशों  के  ऋणों  को  समाप्त  करने  की  अआवश्यवता  की  द्विमायत  करती  है  ग्रौर  चाहती  है  कि  सभी

 विंक॑सिते  देशों  को  ge  cede  उत्पाद  का  एक  प्रतिशत  भाग  विंवास  यता  निधि
 वे
 के  रूप  में

 अ्रलंग से  रख  देना  चाहिए  ।

 fata  मंत्रालय  ें  sada  पाल  :  जो  हां  मार्चे  1976 में  भारत  यात्रा
 कें  दौरान  ऐक  संवाददाता  सम्मेलनं  में  श्री  स्वेन  एंण्डरसन  ने  यह  बात  कही थी

 |  उन्होंने  यह  संकेत

 भी  दिया  था  कि  स्वीडन  सभी  विक्सित  देशों  का  इस  विंचार से  सहमत  होने  का  इंतजार  नहीं  करेगा  ॥

 वहन  इन  प्रस्तावों  पर  खद  ग्रवला  ही  अमल  करने  को  तयार  है  |

 शन

 1813.  ६ |  ae  ATT  :  क्या प्रम  मंत्री  यह  की  शप  करेंगे  किं

 सभी  बंघित  श्रमिक  कब  तक  मुक्त  कर  दिए  उघर  ;

 क्या  सरकार  के  इस  को  क्रियान्वि  करने  में  बाधा  डालने  वाले  किसी  व्यक्ति

 के  विशद्  कोई  की  गई  है  ;

 (*#)  यदि  ती  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  शरार  ऐस  व्यक्तियों  के  fares  क्या  कायवाह  की

 गंई  द्

 sth  Hara  में  STAT  बाल  गोबिन्द  :
 बंधक  श्रमिक  पद्धति

 1976,  जो  25-10-1975  से  लागू  य् पु ्र  के  ग्रन्तर्गत  बंधक  श्रम  पद्धति  सारे  देश  में

 anid  कर  दी  गयी  है  ।  उमके  शीघ्र  अ्राधिक  पुनर्वास  के  लिए  ऐसे  व्यक्तियों  का  पता

 लगाने के  लिए प्रयास किए  जा रहें हैं

 शर  (7)  अब  तंक  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  प्रभिवोजन  के  छः  मामले  सुचित  विए  गए

 हैं  ।
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 सत्र  | किरव # ह  1828  ध

 राज्यों  के  लिये  सहिला्रों  र  परुषों  के  MATIN  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 1814.  श्री  दांकर  राध  सावन्त  :  कया  स्त प्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 परिवार  नियोजन  के  लिए  पुरुषों  ake  महिलाओं  का  आपरेशन  करने  के  लिए  प्रत्येक

 राज्य  तथा  पत्र  राज्य  क्षेत्र के  सिए  1976  के  wet  तक  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं

 ज्यि  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति अप  ६  में  कहां  तक  सफ़लता प्रत्येक  रा

 मिली  ak

 राज्य राज्य ।  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  किस  प्रकार  के  प्रोत्साहन  दिए  गए  है ं?

 स्वास्थ्थ  पोर  पवार  निराजन सं  पे  रा  TH  (atti  र  स  ale

 न  के  नसबंदी  ग्रापरशना  वे  टुडे  निर्धारित  नये  जाते  a  fa wiz  स्व्रिप्रा

 श्रलग-अलग  ।  विभिन्न  राज्यों  प्रौर  संवशास्ति  क्षेत्रों  में  ay  1975-76  1975

 से  1976  में  वाषि #  लक्ष्य  प्रौर  उपलब्धियां  के साथ-साथ  पुरूषों ate  स्त्रियों की  ब्यौरा

 भी  संजग्त  fra
 रण  में  दिया  गया  [aeat  पय  में  रखा  गया देखिए  संख्या  Tost  »--105/99/76]

 श्त्रिर  नियोन  एक  a  त  योजना  है  पति  य  सरकार  द्वारा

 राज्य  सर  को  शत  प्रतिशत  हारता  दी  आती  ।  राज्यो  ओर  संघशासित  क्षत्रों  को  उनके

 facia  +  अधार  पर  राष्ट्र  थ  geet  दिए  ्  हैं  |

 पतन  arta  के  fay
 [xr

 1815.  है  दोकर  रव  सादन्त

 शनी  बसन्त पडे

 कया  तौबहन  श्रार  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  कॉकण  ae  जहां  के  पत्तनों  पर  अधिकांशतया  उथला

 प्रवाह  उथले  पानी  में
 चल  सकने  वालेਂ  छोटे  जहाज

 मुगल

 इन्स  को  शर्तों  पर

 ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 से

 मांग  कर  रही  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  के  अभ्यावेदन  पर  क्याँ  कायवाही
 की

 गयी  है

 नौवहन  the  afcaza  मंत्री  who  Cfo  facet)
 :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Writt  en  Answers  a  12,  1898  (Saka

 डी०  डी०  ए०  की  क 1. क द  दे  ल कालोनियों  में  परिवार  fats  केन्द्र

 1816.  मौलाना  इसहाक  aracit  :  क्या  स्वाथ्य  ale  परिवार  fam iJ  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  oes  दिल्‍ली  की  पुनर्वास  बस्तियों

 में  asa  श्रौर  परिवार  नियोजन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निश्चय  क्या  भ्नौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 तथ्य

 क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  us  :  त्ौर

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  झुग्गी-झौंपड़ी  पुनर्वास  बरितयों  अर्थात्‌  मदनगी

 वजी  सीमा  ae  सनलाइट  श्रौर  श्री निवास्पुरी  में  द्  विकास

 प्राधिकरण  के  नौ  श्रौषधा  लयों  में  चिक्त्सि  ate  परिवार  नियोजन  की  सेवाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 विभिन्न  झुग्गी-झौंपड़ी  पुनर्वास  बस्तियों  में  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  रघवीर

 बुद्ध  पांडुनगर  श्रौर  शकरपुर  में  खोले  गए  पांच  श्रौषधालयों  द्वारा  भी  चिकित्सा  are  परिवार

 नियोजन  की  र/वाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  नगर-निगम॑  ने  भी  नांगलोई  ale  सीलमपुर  में  2  परिवार  नियोजन  केन्द्र  खोले  हुए  हैं  ।

 दिल्ल  नगर-निगम  अर  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  का  एक-एक  सचल  एकक  तीन  पुनर्वास

 बास्तयों  ग्रथ।त्‌  ait  fasta  पुरी  में  हर  रोज  जाता  है  ।'  एक  सचल  एकक

 रैडक्रास  सोसाइटी  का  भी  साताह  में  दो  बार  इन  तीनों  बस्तियों  में  उगता  रहता  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  पुनर्वास  बस्तियों  में  उनके  नजदीकी  क्षेत्रों  में  स्थित  संस्थानों

 द्वारा  mata  हरिनगर  में  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  खोले  गए  परिवार  नियोजन  नवीन  शाहदरा

 में  रेडक्रास  सोसाइटी  द्वारा  चलाए  जा  रहे  परिवार  faais-a  वेन्द्र  तिलक  नगर  में  facet  नगर

 निगम  द्वारा  चलाए  st  रहे  परिवार  नियोजन  a  दरा  और  उनरल  श्ररप्ताल  शाहदरा  में  दिल्‍ली

 प्रशासन  द्वारा  चलाए  जा  रहे  परिवार  नियोजन  केन्द्र  द्वारा  भी  चिक्त्सा  आर  परिवार  नियोजन  की

 सेवाएं  उपलब्ध  कराई  उपती  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  neIATAL  में  वरिष्ठ  सर्जन

 1817.  श्री  एस०  gro  स्वास्थ्य  आर  परिवार  नियोजन  मंत्री
 बंताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 1976:
 नई

 दिल्‍ली  के  विलिंगडन  GHEWAT  झाल

 इंडिया  इन्स्टीट्यूट  aim  मेडिब.ल  साइन्स  में  वरिष्ठ  सर्जनोंਂ  के  रूप  में  कितने  डाक्टर  काम

 कर  रहे  थे  ;  सौर

 उनमें  से  कितने  डाक्टर  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचितਂ  जनजातियों  हैं  ?
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 अप्रेल  1,  1.0 76.0  लिखित  उत्तर

 स्वास्थ्य  BIT  परवर  नियोजन  शालव  में  राज्य  उंडी  रम  :  शर

 (a).  a  नियर  के  सुचना  इस  प्रकार  है  ow

 1-3-1976  की  स्थिति  के  अनुसार
 i  ee  ss  मग  er

 ध. नग |  wer
 Qe

 nr a  ce  se  ee  re  er  ब्  ee  ee

 सीनियर  अ्रनुसूचित  जाति  अ्रनुसुचित

 की  की  जाति  की

 सफ़दरजंग  श्रस्पताल  56

 विलिगडन  अस्पताल  32

 अखिल  भारतीय  श्रायर्विज्ञान  7&

 सस्थान

 पटना  टेलीकोन

 1818.  श्री  RIRSAIZ  शास्त्री  :  क्या  संचार  कन्ना  यह  बताने  को  छपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76  के  लिए  उपलब्ध  UIiAST  के  श्रनुसार  ‘Gear  टेलीफोन  व्यवस्थाਂ  के

 योगंकं्ताओओं  द्वार  प्रति  दिनਂ  कितनी  श्रौसत  कालें  की

 वर्ष  1975-76  afar  उपलब्ध  श्रांकड़ों  के  अनुसार  टेलीफोन  व्यवस्था के

 प्रतियोगकर्ता  के  माध्यम  से  स्थानीयਂ  ट्रंक  कालों  से  प्रति  carey  कनेक्शन  wet  ग्राय

 ‘qzai  टेलोकोन  व्यवस्था  में  प्रतोक्षा  सूची  में  कितने  ग्राहक  हैं  ;

 क्या  पटना  टेलीफोन  व्यवस्थाਂ  के  ग्रकुशल  रख-रखाव  के  कारग  बहुत  बार  दो  टेलीफोन

 वार्ताओं  का  श्रापसीਂ  व्यततिक्रमण  होता  है  are  गलत  टेलीफोन  मिल  जाता  है  ;  त्रौर

 सरक NT उक्त  से त्राद्मों  को  कार्य-कुशलता  में  सुधार  करने  हेतु  re  क्या  कार्यवाही  रही

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  प्रति  उपभोक्ता  प्रतिदिन 11  .  04  कॉलें  |

 प्रति  उपभोक्ता  अतिमास  132,  34  87a  |

 24-3-76  को  3471

 एसी  कोई  सामान्य  शिकायत  नहीं  हैं  ।

 इस  सेवा  पर  निगरानी  रखने  ate  उसमें  सुधार  लाने  के  लिए  नियमित  रूप  से  नमी  जांच

 काय  किया  जाता  ।  उपस्कर में  कम  खराबियां  इसके  लिए  ca  fate  प्रभियान  चलाया

 गया है  |
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 April  1,  197
 जिनका  का

 बिहार  सकल  में  कर्मचारियों  के  faa  FATS THT का  निर्माण

 819.  श्री  रास।वतार  दस्त्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  छपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  fade  सकिल  में  विभिन्न  स्थानों  पर  कार्यरत  डाक  व  तार  कमेघारियों  के  लिए

 क्वाटरों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  ;  atte

 यदि  तो  ब्रिहार  पोकल  में  प्रत्येक  स्थान  प  किनने थ  ||  त्या  किस  fiery  टाइप  के

 ४  बनाये  जायेंगे

 सथचार  मंत्रो  शंकर  दयाल

 छा  में  टाइप  1  से  «4  ब्रौर  टाइप  11  के  8  तथा  दरबंगा में  टाइप के  24  शौर

 टाइप  है |  क  30  क्वाटर  बनवाने  का  प्रस्ताव

 बोकारो में  टाइप  1  के  72,  टाइप प  के  108,  टाइप प  के  18  श्रौर  टाइप  | हि  के  2  कंवोट
 >

 frat बनवाने  की  योजना  हैं  ate  निधि  उपलब्ध  होने  पर  इनमें  से  कुछ  क्व/टरों के के  ण  का  फाय  प्रारम्भ

 RUF  प्रयत्न  भी  किए  जाएंगे

 बिहार  सकल  में  नवे  faarita  तारघर  खोलना

 1820.  श्री  रामावतार  red  :  मंत्री यह  बताने  की  छपा  धारेंग  थि

 (®)  क्या  बिहार  ular  के  श्रन्तगंत  समस्तीपुर  ale  arcs

 में  नये  विभागीय  तारवर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 ये  faarita  तारवर कब  तक  खोले  जाने  को  श्राशा  है  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  लर्मा) : (  )  sit  Zi,  केवल  मोतिहारी  को  छोड़कर  जहां  के

 थक्त  डाक-तार  को  विभागीय  त/रवर  में  ant  क  ्रोषित्य  fag  नहीं  होता  1

 ais  प्रस्पावों  पर  श्रमी  का  रंबाई  चल  रही  इसलिए  इस  बारे  में  कोई  farrad  सनय

 बता  पाना  संभव  नहीं  हैं  |

 Act tion  against  factory  owners  for  lay-offs  and  closures in  Bihar  and  West  Bengal

 1821.  M.  Madhukar.  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  State

 (a)  Wiether  many  factory  owners  of  Bihar  and  Bengal  are  not  even  now  following  the

 policy  of  Government  declared  after  the  emergency  that  they  will  not  resort  to  closures  and  lay-
 offs

 (b)  the  number  of  factories  closed  down  and  the  number  of  workers  rendered  unemployed

 after  the  proclamation  of  emergency;  and

 (c)  Wiether  Government  have  taken  any  action  against  these  factory  owners  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind ainvv  d  Verma)  (a)

 to  (c).  According  to  the  information  furnished  by  the  Governments  of  Bihar  and  West’  Bengal
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 aa  12,  1898  (TT)  fara  ;  अतर

 the  relevant  data  relating  to  closures  for  the  pt-iod  I-7-197§  to  31-12-1975;  is  as  wnder:—

 State  Number  Number
 of  work- of  units
 ers  intvolv-

 down
 closed

 ed,

 re

 Bihar.  153

 West  Bengal  45  4218

 cr

 Government  has  already  amended  the  Industria)  Disputes  Act,  1947  making  it  necessary
 for  employers  of  industrial  establishments  to  wnich  the  amendment  Act,  1976,  applies  to  obtain

 pridr  apdroval  of  the  Government  before  the  establishment  is  closed  down.  The

 amendment  Act  came  into  force  with  effect  from  the  sth  March,  1976.  -Itis  for  the  State  Govern-
 ments  concerned  to  take  action  against  the  factory  owners  Wao  violate  the  provisions of  the

 amendment  Act.

 परिवार  पेंशन  निधि  alwar  हे  लेखें

 1822.  श्री  कुमार  साँघी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  गि ह  थारेंगे  कि  :

 (८)  क्या  qfcarz  Gara  निधि  लाग  हो  जाने के  बाद  reat  को  उन  म

 जिनमें
 उनके  श्रंश्दान  की

 जमारा र
 दिखाई  जाती  है  नहीं  दिए

 गए  हैं
 ;

 (a)  क्या  सरकाਂ  ने  aaa  भविष्य  निधि  कार्यो  बयों  को  इस  वे  कारणो  थ  पना

 ama  हेतु  कोई  किया  है  ;  ait x

 यदि  न्द्  तो  र(सम्बधी  तथ्य  क्यों हैं  ate  सत्तार  का  इस  बारे  में  क्षेत्र  य  भविष्य

 निधि  wat  a  को  फब  तंफ  क्रमबद्ध  किए  का  विधार  है  ?

 अम  At  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  wreat  को  पश्विर  fart

 के  नदीं  दिए  गए  हैं  क्यों  वान  पारी  परिवार  पेंग ।  AY",  1971  में  ऐस

 जारी  ante WS 7  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 श्रोर  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 भारत-पाकिस्तान  RAT

 1823.  श्री  स्वर्ण  सिह  सोखी  :  बिदेश  मंत्री  यह  बदने  की  ता  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  भारप-पाधिर्तान  मुरापरा  होने  वाला  है  श्रतवरा  हो  चुका  है  ;

 क्या  इस  श्राार के  faire arate से  भा  के  संबंधों  में  सुधार  डोप  को

 संभावना  है  तौर

 कर
 ऐसे  मुशा  iz  भविष्य  में  में  भो  बुनाये  जायें

 ?
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 Chaitra  12,  1898  (Saka Writt
 en  Answers

 Wares  में  Bq-Aat  बिपिनपाल  :  दिल्‍ली  की  शंकर  लाल  मुरलीधर

 समिति  1965  तंक  हुर  वर्ष  मुशायरा  श्रायोजित  करती  रही  है  जिसमें  भारत  श्रौर  पाकिस्तान  के  शायर

 भाग  लेत ेथे  ।  बाद  में  पाकिस्तानी  शायरों  के  भाग  न  लेने  को  वजह  से  इस  वार्षिक  कार्यक्रम  को  बंद

 करना  पड़ा  ।  TOY  इस  वर्ष  इस  मुशायरे  में  दो  पाकिस्तानी  शायरों  ने  भाग  लिया  था  ।

 श्रौर  भारत  सरकार  के  विचार  से  ऐसे  dieataa  STAT -TATAT  से  frazage

 समझ-बूझ  पदा  करने  में  सद्दायता  मिल  सकती  ।  ऐसा  समझा  जापा  है  कि  बम्बई  के  कलाकारों

 के  एक  दल  को  कराची  की  किसी  संस्था  ने  पाकिस्तान  art  का  ula  fear  है  ।

 मोजम्बीक  के  लिये  राष्ट्रमंडल  सहायता  योजना

 1824.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  faaar  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  अन्य  राष्ट्रमंडलीय  देशो  के  साथ  भारत  भी  मोजम्बीक  के  लिये  सहायता  योजना

 में  शामिल  हो  गया  है  जिसका  उद्देश्य  रोडिशिया  के  साथ  उस  देश  की  सीमा  बन्द  जाने  के

 पलस्वरूप  वहां  उत्पन्न  घोर  श्राथिक  संकट  को  दूर  करना  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  wu-Hat  बिपिनपाल  :

 जी  हां

 east  प्रतिबंध  समिति  भारत  का  भी  प्रतिनिधित्व  को  बैठक

 Aut,  1976  को  लंदन  में  हुई  थी  जिसमें  राष्ट्रमफडल  सचिवालय  के  म ् ९  area  को  यह

 दिया  गया  था  कि  वे  मोजाम्बिक  की  सरकर  के  साथ  ६. सपक  स्थापित  करके  इस  बात  केा  पक्का  पत

 लगायें  कि  रोडेशिया  के  साथ  श्रपनी  सीमा  बंद  कर  लेने  के  कारण  मोजाम्बिक
 में

 जो  श्राधिक  गड़वड़ी

 हुई  है  उसे  दूर  करने  के  लिए  उसकी  क्या  ज़रूरतें  महासचिव  ने  मोज़ाम्बिक

 ः  साथ  aaa  की  तथा  मोजाम्बिक  को
 का  दौरा  किया  श्रौर-वहां  की  सरकार के

 AaTAt-

 तत्काल  सहायता  देने  के  बारे  में-कुछ  प्रस्ताव  रखे  ।  भारत  सरकार  ने  मोजाम्बिक  को  राष्ट्रमण्डल  के

 सामूहिक
 Wweas

 न
 के  एक  श्रंग  के  रूप  में  900,000  Ro  का

 अनुदान
 दिया  है  |

 ATH  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 के

 स्थ  ई  मिशन  को  सुरक्षा

 1825.  श्री  ato  Fo  चर्द्रप्पन  :  क्या  fara  मंत्री  यहं  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  yore  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  स्थाई  मिशन  को  दी  गई  धमकियों  पर  उसकी

 सुरक्षा  करने  के  लिये  श्रमरीका  सरकार  से  अ्रनुरोध  कने  के  लिये  सप॑क्य  राष्ट्र  संघ  में  ग्र्त्य  देशों  के  साथ

 भारत  भी  शामिल  था  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ।

 Gada  संज्रालय  में  suai  बिपिन  पाल  :  जी  हां  ।

 Fores ।  |  शिकायत  को  हैं  ग्रो र
 हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  संमुनित  प्राधिकारियों  से  ्रौपना

 सयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  के  स्थायी  मिशन  को  भी  इन  घटनाओं  की  सूचना  दे  दी  हैं  ।  अमरीकों

 कारियों  ने  इस  पर  खेद  प्रकट  किया  र  परप
 ना

 उत्तरदायित्व  पूरा  करने  लिए  सभी  श्रावश्यक  कदम

 उठाने  के  ae  में  भ्रपने  UTFATAT  को  पुनः  दोहराया  है  |

 थ्



 अप्रैल  1,  1976  लिखित  उत्तर

 भारत  सहित  ser  अनेक  देशों  के  स्थायी  मिशनों  के  विरुद्ध  हुई  इन  घटनाओं  ate  आक्रमणों

 पर  fare-farg  करने  के  लिए  हाल  में  संयुक्त  राष्ट्र. की की
 पप्रातिधेय  संबंध  समिति

 '
 को  भी  बैठक  हुई

 थी  जिसमें  संबद्ध  fast  के  प्रति  गहरी  सहानभूति  प्रकट  करने  हुए  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  करके  मेजबानਂ

 देश  से  कहा  गया
 है  कि  इन  कारंवा इयों  के  लिए  दोषी  व्यक्तियों को  उनके

 सुष'दमा  चलाने  श झर  उन्हें  दंड  देने  के  लिए  उसे  सभी  श्रावश्यंक  कदम  उठाने  घाहिए  ।

 स्ट  गल  easy  श्राफ  इंडिया  के  aha  हिन्दुस्तान  रट  ल  लि उड

 1826.  श्री  अजन ष्  सेठी  :  कया  इस्पात  शर  ख  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टील  लिमिटेड  ्रभी  तक  स्टील  श्रथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  के

 श्रघीन  का  कर  रही  है  ;  अ्रौर

 यदि  हां,तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  प्रतिक्रिया  ?

 इस्पात  ale  खान  AAS  में  उपमंत्री  सुखदेव
 :  हां  ।

 हिन्दुस्तान  स्टीलਂ  लि  स्टोन  अधारिठी  ग्राफ  इंडिया  fo  के  पु  स्वामित्व  में

 उसकी  एक  सहाधक  कमन  इप्लिए  उनहां  स्टोन  आफ  shear  लि  के  अधीन  कायें

 करना  उचित  ही  है  ।

 sac  tt  की  पहाड़ियों  में  खनिज  निक्षेप

 लक
 1827.  श्री  परिपु  णात Verte नद  क्या  इस्पात  द्रो ि | म  खान  मंत्री यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  की  पहाड़ियों  में  कौनਂ  से  महत्वपुर्ण  खनिज  निक्षेप  पायें  गये  हैं  प्रौर  उनकी

 मात्रा  कितनी  है  ;

 (2)
 क्या  मंसूरी  तथा  aaa  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  संगमरमर  नश ग्र गैर

 चूना-पत्थर  निकालने  का  काम

 अव्यवस्थित  झोर  बहुत  ही  अवैज्ञानिक  ढंग  से  किया  जाता  है  जिससे  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  बेकार  जा

 रही  है  प्रौर  पहाड़ियां  कट  रही  हैं  ;  त्रौर

 यदि  इस  क्रिया
 को  के

 लिये  कया  कार्यवाही
 की

 गई

 इस्पात  श्रौर  ख़ान  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  एक  विवरण  संग्लन

 व  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  समस्था  से  श्रवगत
 हूँ

 ।  संगमरमर  तथा चूना
 पत्थर

 की  श्रधिक  वैज्ञानिक तरीके  से  खुदाई  में  सुधार  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  भारतीय  खानਂ

 जी०  एस०  प्र।ई ०  खान  सुरक्षा  निदेशालप  तथा  राज्य  भ-तत्व  तथा  खान  निदेशालय  के  भू-वैज्ञानिकों

 व  इंजीनियरों  की  एक  समिति  बनाई  गई  है  ताथि  स्थित्ति
 पर

 व्यापक  रूप  से  विचार  जा
 स  RATT

 सुधार  के  बारे  में  सुझाव  दिए  जा  सकें  :
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 faacy

 उतर
 प्रदेश  के  पहाड़ी  क्ष त्र  में  जाते

 तामे  खतिज

 क्र०  स०  महत्वपूर्ण  खनिज  भंडार  जिला  माजा

 ट्वॉं
 बग me

 1.  चूना  पत्थर  e

 38  2,  04 a

 देह

 पौड़ी  गढ़वाल

 2.0  श  00 टिहरी  गढ़वाल

 फास्फेट  देहरादुन

 टिहरी  गढ़वाल  18  05

 जिप्सन
 देह

 नैनी तिल  20

 टिहरी  गढ़वाल

 5.  मैग्नेसाइट  अलमोड़ा

 पिथौरागढ़  33  83

 6.  सीसा  व  जस्ता  पियौ रा  77

 सेलखड़ी  अलमेाड़ा  00

 ा

 ऋषिकेदा  तथा  विकास  नगर  में
 टे  aH  एक्सचेंज

 1828.  श्री  परिपूर्णानन्द  त्रया  लंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fae  :

 क्या  ऋषिकेश  तथा  विकास  नगर  में  faratai  गर्मी  के  मौसन  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  का  काय  TTF-TS  ढंग  से  चल  रहा

 क्या  देहरादून  एक्सवे ज  में  वातानुकूलक  saga  जिससे  ये  सनो  कठिनाइयां  पैदा

 जोती  आर

 यदि  तो  श्रगामी  गर्मी  में  इन  wera at  में  कार्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 क्या  कदम  saa  ज़ा  रहे  हैं  ?

 सच्चा  TAA  शंकर  दयाल  देहर. दूर  विकासनगर  के  टेजफोन

 RMaT AA  तौर  पर  aq  भर
 संत्रोब  जक  काय  करतें  खराब  हो  जाने

 के
 कारण

 ऋषिकेश  एक्सबेंज  75  से  76  तक  इतनी  झ्र्ग्छी  तरह  काम  नहीं  करता

 1976  से  यह  एक्सबेंज  संतो  जनक  ढंग  से  काम  कर  है

 4.0



 12,  1898  fara  उतर

 और  (7)  यह  बात  सड़ी  है  कि  देहराद्रन  एक्स बेंज
 के  लिए  जो  वातानुकूनन  संबंत्  सप्लाई

 किया  गया  था  वह  दबपूर्ग  था  ग्रौर  सरकार  ने  उसे  अस्वीकार  कर  दिया  था  स्विच  रूप

 के  लिए  faze:  टाइप  वातानुकूलन  यूनिट  लगा  दिए  गए  हैं  प्रौर  ये  सन्तोबजतक  ढंग  से  काम  कर  रहे

 हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  विभित्र  नगर  से  डायल  घ  कर  ह  न  फन  करने  की  पद्धति  लाग  किया  जाना

 1829.  श्री  परिपुर्गानन्द  rit  :  क्या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1976-77 में
 उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्न  नगरों  से  लबनऊ  vi  दिल्ल  के  लिये

 डायल  घुमा  कर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  पद्धति  चालू  करने  सबंधी  क्या  समव  सा रण  बन।ई  गई

 शर

 मंसुरी  की  gen  तरंग  पद्धति  भराने  वालें  वर्षों  में  पश्चिनी  उत्तर  प्रदेश  एवं

 में  टेलीकोत  संवार  व्यवस्था में  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होगी ?

 सवार  मंत्री  संकर  दयाल  :  उत्तरप्रदेश  सकिल में
 उ  भोक्ता  ट्रंक  डायलिंग

 मार्ग  चालू  करने  का  कायक य  इस  प्रकार  है  :--

 1976-77

 1.  देहरादून-दिलली

 2.  सहा  रनपुर-दिल्‍ली

 3.  मुजफ्फरनगर-दिल्‍्ली

 4.  मुलन्दधाह

 5.  दल्ली

 6.  वार,णसी-दिलली

 7.  ह।नाद-दिल्‍्ली

 8.  अ्रलाग३६-दिल्ली

 वर्तमान  Aig  वेव  प्रधाली  मुजफ्फरनगर  झ्ौर  हरद्वार  को  अपत

 ;  में  ज़ोड़ती  है  ।  इस  प्रगाली  से  इन  चारों  स्थानों  के  बीच  सीधे  कनेक्शन  अर  दिल्ली  तथा

 मुजफ्फरनगर  के  बीच  के  कॉएक्सिएल  प्रगाली  के  जरिए  इन  स्थानों  से  ग्न्य  स्थानों  के  लिए  सक्िटों  का

 बिस्तार करना  संभव  हुमा
 ।

 इस
 प्रणाली

 के
 माध्यम

 से
 वर्ष  1976-77  में  देहरादून  मं  सुरी

 को  तथा  हरद्वार  को  भा  पर्वातत  यातायात  हो  उपभोक्ता  टूक  STARA

 सुविधा  देना  संभव  हो  सकेगा  |

 बम्बई  शझौर  मंगलौर  के  बीच  यात्री  सेवा

 1830.  श्री  पी०  गनाय  शिनाय  :  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्र  यह  बताने  की  कता  करं गे
 कि  क्या  बम्बई  झौर  मंगलौर  के  बोच  कोई

 नियमित  यात्री
 झयत्रा

 एवं  माल-वाही  जहाज  सेवा  है  ?

 नौवहन  शौर  परिवहन  जो०  एस०  ढ्न्नो  नहीं  |
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 Written  Answer  haitra  12,  1898  (Saka)

 ह. क च्गस्ल  जजबा  के  नोच  े (|  नस म

 1831.  श्री  पी०  रंगनाथ  faimy  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कुदरेमुख  wie  पाइ  बिदरी  के  बीच  सड़क  निर्माण  का  कोय  शूरू  हो  ग्रर

 निर्माण  काय॑  fa —  wae  में  पुरा हो

 नौवहन  तौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  दलबीर  झोर (q  )« प्रश्नगत

 सडक  कुदरेमख  परियोजना  का  भाग  है  श्रौर  कर्नाटक  राज्य  सरकार  100  प्रतिशत  ऋण  के  तौर

 yt  परियोजना  प्राधिकरण  की  दित्तिय  सहायता  से  बानई  रहो  है  ।  राज्य  प्र.धिकरण

 द्वारा  दी  गई  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  पुरी  सड़क  परियोजना  की  तीन  वर्ष  की
 wally

 में  पुरे  हो  जाने

 की  संभवना है

 Postmortem  House,  Delhi

 1832.  Shri  M.  C.  Daga:  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased

 to  State

 (a)  whether  Goverrment’s  attenticn  has  been  drawn  to  the  letter  to  the  editor  published

 under  the  caption  Hcuseਂ  in  the  Indian  Express,  dated  the  6th  February,  1976

 and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Goverrment  to  remcvVe  the  complaints  menticned  in  the  said
 letter  ?

 Th  e  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.

 Ishaque):  (a)  Yes

 (b)  There  is  at  present  no  propoSal  to  have  arrangements  for  Postmortem  in  Willingdon

 Hospital  The  Postmortem  house  in  Subzimandi  is  proposed  to  be  shifted  to  another  site

 All  the  points  mentioned  in  the  letter  will  be  taken  care  of  in  the  proposed  building

 बंगाल  के  वाँकुरा  जिले  में  खनिज  निक्षेप

 1  3.  श्री  एस०  एस०  बनजों  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  बांकुरा  उिल  भ  facet  खनिज  भण्डार  उपलब्ध  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तेथ्य  क्या  झ्रू।र

 इस  जिले में  खनिज  क्षमता  के  विकास
 के

 लिए
 क्या  की  गई

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  श्र  भारतीय

 quae  द्वारा  wae  तक  खोजें  गए  मुख्य  खनिज  निक्षपों  के  श्रनूसानित  भण्डार  इस  प्रकार

 लगभग  2180  लाख  टन  86.20  लाख  टन  चीनी  मिटटी  20  लाख  टन  ड।लामाइट

 चूना  पत्थर  तथा  «4
 सें  5  लाख  टन  निम्न  ग्रेड  टंगस्टन  अ्रयस्क
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 अनल  197.0 6.0 6  लिखित  उतर

 1

 पंश्चिस  बंगाल  सरक  र
 ने  बांकुरा

 जिले
 मे

 स्थित  मेजिया  क्षेत्र  का  विकास  कार्यक्रम  बनाने

 के  लिए  ए  क  समिति  बनाई है  जिसमें  भारतीय  wader  खान  श्रायोजन  व  डिजाइन

 रांची  तथा  राज्य  सरकार  के  सदस्य  केन्द्रीय  खदान  श्रायोजन  व  डिजाइन  संस्थान  इस  पिछड़  क्षत

 में  कोयले  की  खुदाई  का  काय  न्र  भी  |

 शजदुरों  को  छ  तथा  जबरन  छुटी

 क  1834  att  चिन्तामणि  पाणिय्रट्ी  :

 श्रानह्न  हडा

 कया  श्रम  यह  बताने  की  श्र  करेंगे  कि  देश  में  राज्य  बार  wa  तक  कुल  कितने  अ्ौद्योगिक

 मजदूरों  यी  छंटनी  की  गई  है  रार  कित्ते  मजदूरों  को  अबरन  का  सासना  करना  पड़  रहा

 अन  (at  रघनाय  ter)  :  एक  fazen, faa?  उपलब्ध  सूचना दी  गई  सभा  की  मेज  पर

 रख  दिया  गया  है  ।  [aeqyera  में  रखा  देखिए  संखया  एन०

 दिल्‍नी  परिवहन  fara  की  ब  हों  के  लिए  स  हेला  afcarftara  को  अवद्य  कता

 1835.  भरो  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  क्या  नौवठन  प्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  ब  ताने  की  करेंगे  कि

 क्या  को  बचो ंके  लिए  दो  सौ  सहित्य  मों  की
 परिचारिकाओं  के

 के  रूप  में  नियुक्ति

 की  गई  शौर

 यदि  हां  तो  faa faa  के  कारण  wit  शर्तें  क्या

 नौवहन  श्र  परिवहन  म जाल  में  saa  ह ६... है ह  fa  ह

 7  सी
 1975  जो  कीं  aerate  afer  बच 2 ह  थ  परिवहन  fata  के

 शिक्षित  महिल  आं  को  अधिक  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  एक  योजना  पह

 अशा  की  जाती  है  कि  बत  होस्टेसेस  यात्रियों  के  साथ  faa  से  व्यवह।र  न.रेंगी  श्रौर  द्रभद्र

 को  घटनाएं  कम

 में  बस  होस्टैसेस  को  निगम के  प्रशिक्षण  स्कूल  में  लगभग  दो  सहीने  का  प्रशिक्षण  दिया
 ट  ae

 जदयणा  wfaam  सफ़लता  से  पूरा
 करने  पर  निर्धारित  पर  क्षा  पर ह्य  260-400  स्पये

 के  dacerta में  नियुक्त  किया  जायेगा  ।
 शर्तों

 की
 एक  प्रति

 संजन है  |

 [  प्रंयालय  में  रखी  गईं  ।  देखिए  श्संख्याँ  एलं०

 77



 Papet  Laid  on  the  Table
 es,

 April  1,  1976

 att  पटल  पर  रखे  गधे  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 array  तार  संग घन  faa,  1976

 संचार  मंत्रालय  में  39-A aT  जगन्नाथ  :
 मैं  भारतीय  तार  1885

 की  धाना  7  की  उपधारा  (5)  के  अ्रन्तगंत  भारतीय  तार  1976
 तथा  taal  की  एक  दिनांक  20  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 az अधिसूचना  संख्या  सा०सा०नि०  420  में  मेंक  शित  ग  थे  ।  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [dayaa  में  रखा  गया  देखिये  स०  एल०  टी०  10  588/76]

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  aq  1974-75  के  Aa  परोक्षित  समीक्षा

 तत्र  वाबिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  Sq-H tT  सुखदेव  :  मैं  कम्पनी  1956

 की  धारा  619  क  की  के  अन्त त॑  निम्नलिखित  पत्रों  weal  )
 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1974-75  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।

 (27)  भारते  Mes  माइन्स  लिमिटेड  को  वर्ष  1974-75  का  विक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  मह  लेखा  परीक्षक  की  टिप्पणिया ं|

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  10589/76]

 श्रम  श्र  संचार  मंत्रालयों  की  वर्ज  1976-77  को  श्रनदामों  की  विस्तृत  ait

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (mat  सुशीला  :  मैं  बे  1976-77  के  लिये

 निम्नलिखित  मन्त्रालयों  की  अ्रनुदानों  की  विस्तत  मांगों  तथा  stay  की  एक-एक

 प्रति  सभा  पटल  पर  रख  ती  हूं  :

 श्रम  मस्त

 संचार  ETT  ।

 में  रखा  गया  |  दखिये  संख्या  एल०

 उतर  Nest
 में

 स्थित  राष्ट्रीय  राजपथ  के  बारे  में  क्द्रोय  सरकार

 etereitat

 art
 उतर

 प्रदेश  के
 बीच  हुमा

 नौवहन  wit  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  दलबीर  :  में  राष्ट्रीय  राजपथ  afa-

 1956  की  are  10  के  अ्रन्त  उत्तर  देश  राज्य  में  स्थित  राष्ट्रीय  राजपथों  की  सड़कों
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 येत्र  12,  1898  राज्य  सपा  से  संदेश
 न

 के
 विकास  तथा

 रख
 रखाव

 के
 बारे  में  कैन्द्रीय

 रकार
 श्रौर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार के  बीच  हुए

 दिनांक  28  1976  के  समझौते  तथा  dist  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  ।

 [ayaa  में  रखा  गया  |  देख़िय  पंख्या  एल०  6]

 मजदूरी  संदाय  (ara  1976  तथा  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  नई  दिल्‍ली  बर्ष

 1974-75  की  वापक  प्रतिवेदन

 श्रम  मंत्रालय  में  VERT  बालगोविन्द  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभी  पटल  पर

 रखता  हूं
 — oe

 (1)  Hegel  tea  1936  क्री  धारा  26  की  उपघारा  (6)  के  sate

 मजदूरी  पंदाय
 सं

 गोधन  1976  तथा  श्रंप्रेजी

 की  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  र  जत  में  संख्या

 सा ०  सों०  fate  360  में  हु  7

 [wares  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०

 (2)  र.ष्ट्रीय  श्रम  नई  दित्ली  के  ज व्षे  1974-75  के  व  fray  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  प्रमाणित  लेखे  की  एक  प्रति  तथा  झरंप्रेजी  ।

 [warera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  faery  1944  के  seats  अचिसुचना

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  मंत्री  प्रभत्र  कुनार  :  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  1944  के  wert  ज  री  की  गई  शअ्रधिसूचना  पंख्या  134/76  केन्द्रीय  उत्प।द  शुत्क

 [ato  ato  fro  तथा  प्रंप्रेजी  क्री  एक  जो  दिनांक

 1976  के  भारत  के  र. जव  में प्रकਂ  शित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्य,त्मक  सभा  प्ट्ल  पर  रखता  हूं  ।

 [serene  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०

 राज्य सभा  से  संदेश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  देता  है
 =

 कि  tay  सभा  31  1976  की  अपनी  बेठक  में  लोकसभा  25

 1976  को  पास  किये  गये  नियन्त्रेक-महँ लेखा  wee  heat
 तथा

 ~
 यके

 नन्  1976  से  बिने  किसी  aware  के  सहभत  हुई  है  |
 सेवा  संगो यन

 T?
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 कि  राज्य  सभा  31  1976  की  बठक  में  लोकसभा  द्वारा  25  माच

 1976  को  पास  किये  गये  संव  लेखाग्रों  का  विभागीकरण  स्थानान्तरण

 1976 से  बिना  किसी  संशोधन के  सहमत  हुई  है  ।

 es  oe

 लोक  लेखा

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 199a1  प्रतिवद॑त

 श्री  एच०  एन  मुकर्जी
 : :

 मैं  विदेशो ंसे  खरीदी  गई  माइलो  (az

 के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  159  वें  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्र

 की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  199  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हुं  |

 प्रक्रिश  संहिता  विधेयक

 CODE  OF;CIVIL  PROCEDURE  (AMENDMENT)  BILL

 data  समति  का  प्रतिवेदन

 श्री  लोलाध  कट  हीं  :  मैं  सिवल  we  संहिता  1974

 acqeqt  ala  का  प्रतितेदन  अतत  करता  हैं  ।

 aaa  समति  के  समक्ष  दिया  गया  खात

 अरि
 प्री  लीनाघर  Heat:  मैं  सिविल  किया  संहिता  19/4  सम्बन्धी  संप्रवत

 लि  समज दिये  गये  क्ष्य
 का

 अभिजे  (ars  स्रौर  2)  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 श्री  घोष तायथय  aeat  (azar)  .:
 मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मैं  एक  महत्वपूर्ण  मामले  vt

 चोटिस  झ्र.पंको  दे  चका  हैं  ।

 अध्यक्ष  ated  :  मुझे  नहीं  मिंला  है  ।

 श्री  पोस वाय  चटर्जी  दिल्‍ली  के  48  वकील  किये  गये  क्योंकि  उनके  चेम्बरों  को

 बिना  गोटिस  के  हटा  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा

 श्री  एम०  बतों
 :  गह  मन्त्री

 इसे
 नोट

 करें

 श्री  बी ०  त्री०  नायक  गरीब  लोगों  की  झुग्गियां  तथा  झोंपड़ियां  भी  उठायी  गयी  हैं  ।

 सबके  साथ  व्यवहार  हो  रहा  है

 2  श्री  ब्षं |  साऊे  (WaT)  वहीजों  का  क कउजब्य  होना  चाहिये  कि  सबसे  पहले वे वे  कनून  का

 पालन  करें  ।  वकीलों  को  कानूनत  का  उल्लंव
 aa  उ
 न  नहें  |  करना  क.नन  के  सामने  सब

 बराबर  (=raa17)



 ब्य त्त्रल  1,  1976  जीवन  बीमा  निगम

 में  ह
 विधेयक

 जीवन  बीसा  निगम  में  विधेयक

 LIFE  INSURANCE  CORPORATION

 (MODIFICATION  OF  SETTLEMENT)  BILL

 श्री  एस०  डुने ०  बनर्जी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।  कल  जेब  विधेयक  को

 करता  स्थगित  किया  गया  था  तो  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  यदि  यह  समझौता  द्विपक्षीय  था  तो  इसे

 झनमाने
 हंग

 से  रह  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।  अराज  हम  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  झर  श्रीमती  रोहतगी  से

 मिले  तो  दोनों  के  पास  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  था  |  उन्होंने  कहा  कि  हम  केवल  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करेंगे  प्रौर  उस  पर  चर्चा  नहों  होगी  ।

 ad
 हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  विधेयक  क्यों  qe  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  वयोंकि  यह

 द्विपक्षीय  समझौता  था  जो  झ्ौद्योगिक  विवाद  नियम  के  अन्तर्गत  रजिस्टर  किया  गया  इसलिये

 पक्षों  के  बीच  इस  पर  चर्चा  होंती  ।  इसके  लाने  में  विलम्ब  होने  से  कोई  हानि  होने  वाली

 नहीं  है  ।  यह  बातचीत  फैडरेशन  ate  निगम  के  wearer  के  बीच  हो  सकती  है  ।  यदि  कोई  ठोस  परिणाम

 a  निकले  तो  सरकार  इस  विधान  को  लाकर  पास  करा  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  त्रक्रिपा  के  असा र  चलना  चाहिये  |  fagan  पूर  स्थापित  करते  समय  केवल

 शुक  ही  माननीय  सदस्य  विरोध  कर  सकते  हैं  श्रौर  इस  अधिकर  का  उपयोग  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  कर

 चके  हैं  ।  इस  पर  wa  अधिक  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 मैंने  कल  सुझाव  दिया  था  कि  मामले  को  निपटाने  के  लिये  मन्त्री  तथा  सम्बन्धित  माननीय  सदस्यों

 के  बीच  बातचीत  होनी  चाहिये  ।  त्र्त  अवइस  समय  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  वार्ता  जरूरी  नहीं  समझता  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :  कपल  मैंने  एके  का

 प्रश्न  उठाया
 था  ।

 mua  मद  :  इसमें  कोई  भी  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  एत०  सकर्जों  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  था  कि  मामले  को  उठाने  से  पहले  उत्तर

 जाये  ।  ag  सकता  है  कि  सरकार  के  पास  कोई  न  कोई  उत्तर  हो  ।  यदि  तो  सरकार  उत्तर

 mat  नहीं  रेती  ?

 श्री  सोप्रनाथ  qaait  (azar)  :  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  यह  faa  एक  समझौते  के

 उपबन्धों  को  रद्द  करता  है । जिंसे  एक  दसरे  कानून  के  श्रन्तगंत  श्रनमति  प्राप्त  है  ।  इसलिये  एक  समझौते

 के  उपबन्धों  जिन्हें  एक  वैघ  कानन  के  ्रन्तगंत  स्वीक्रति  दी  गई  इस  प्रकार  नहीं  बदला  जा  सकता

 जिस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  ।

 राजस्व  शौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  मंत्री  प्रणव  कु  थार  Aaat)  )
 :  केवल  एक  छोटा  सा

 >.  art  "ATT  wr  fy
 हु  AUS  नया  UEESTD.  आर  कमचारी  के goa  तो  यह  है  कि  क्यां इस  को  संसद्‌  में  लाया  जा  संकता

 बीच  हए  समझौते  को  स सद  कर  सकती  है  ।
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 Life  InsuranceCorporation  (Modifications  of  April  1,  1976
 settlement)  Bill

 Sani  राय  है  कि  जब  कोई  समझौता इस  सम्बन्ध  में  हमने  विधि  मन्त्रालय  से  प  र,मशं  किया  है ग्रौर

 श्रौद्योगिक  विवाद  अ्रधिनियम  के  pena  किया  जाता  है  तो  उसे  कानन  बना  कर  ही  र  किया  जा  रुकता

 है  ।  इसी  का  रण  हम  wag  के
 विश्वा  रार्थ  यह  विधान  लाये  हैं  ।  ने  )

 श्राज  की  बातचीत  से  निर्णय  नहीं  किया  गया  कि  हम  ईसे  पूर:स्थापित  नहीं  कर  रहे  हैं  प्रथवा  इस

 पर  चर्चा  नहीं  करेंगे  ।  वहा  उपस्थित  सदस्यों  को  मैंने  सुझाव  दिया  थ  कि  यदि  सदस्यों  के  विच रों  श्रौर  कुछ

 प्रश्नों  पर  wean  निश्चय  करने  से  पहले  र  किया  स्स्ना .।  र  १८८ res  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 (saa)

 श्र  एम०  एम०  anal  :  विधेयक  के  पुरःस्थापित  होने  के  बाद  मालिकों  ्रौर  कर्मचारियों  का

 कया  होगा  ।

 श्री  दीनेंन  yzeraya  :  हम  विधेयक  को  पुर:र्थापित  करने  का  सख्त  विरोध  करते  हैं

 सोमनाथ  Aca  :  मालिकों  तथा  कमंचा  रियों  के  बींच  क्या  कोई  बातचीत  दूई  है  ?  (saat)

 mae  महो दय
 :  इसका  निणंय  सभा  करेगी  ।  ( BTaqTT )

 प्रश्न यह  है  : श्रघ्यक्ष  महोदय  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तथा  उसके  कमंचारियों  के  बीच  हुए  समझौते  में  रूपभेद

 करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थ: पित  करने  की  wants  दी

 जाये  ी

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  ।

 VAR  r
 THE  LOK चे  WADI  4A  DIVIDED

 पक्ष में  147  :  विपक्ष में  aa 99

 Ayes  147  :  Noes  29

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 The  motion  was  adopted

 श्रीमती  सुद्नीला  Vega  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 (aetratdg  कुछ  माननीय  सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर  चले

 (Some  Hon.  Members  then  left  the  House):
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 12  1898  झनदानों  की  1976-77

 अनदातों  को  1976-77  —art

 DEMANDS  FOR  GRANTS,

 गह  जारो

 अध्यक्ष  महोदय  |  भ्रर्जुन  सेठी  गृह  मंत्रालय  Hi  श्रनुदानों  की  मांगो  पर  अपने  भाषण
 को  जारी  करें  ।

 श्रो  न  सेठी
 :

 कल  मैं  गुह  मंत्रालय  द्वारा  किर  गये  कुछ  श्रच्छे  कामों  की  चर्चा
 कर  रहा  था  |

 इस  बात को  सारा  देश  जानता  है  कि  25  1975  से  सवंथा  भिन्न  दृष्टिकोण
 वालें  तत्व  किस  प्रकार  देश के  राजनैतिक  जीवन  को  समाप्त  करने  के  एक

 हो  गये
 थे  ।  उनकी  गतिविधियों  से  श्रांतरिक  सुरक्षा  ate  पूरे  राष्ट्र  की  एकता  को  खतरा

 पैदा
 हो  गया  था  |  श्रौर  जब  गतिविधियां  वांच्छित  सीमा  से  ot  बड़  गई  तब  प्रधान  मंत्री

 के  गतिशील  नेतृत्व के  wears  सरकार  द्वारा  घोषित  श्रापत्तिक/लोन  स्थिति  के  बाद  ही  श्रान्तारिक

 अव्यवस्था  त्रौर  पंत  रिक  श्रनिश्चितता  को  रोका  जा  सका  ।  त्र्त  देश  के  नागरिकों  के
 मूलभूतਂ

 अधिकारी  को  कम  करन ेके  लिए  सरकार  को  का  कोई  लाभ  नहीं  ।

 झ्रापात्त  कालीन  स्थिति की  घोषणा  के
 बाद

 देश  में  सर्वोत्मुखी  विकास  गह  मंत्रालय

 के  प्रतिवेदन में  कहां  गया
 कि  सरकार  की  सख्त  त्रौर  कारगर  उपायों  तथा  1  जलाई

 1975  को  चाल  किये  गये  20  सूत्री  क्र से  देश  की  स्थिति  पर  नाटकीय  प्रभाव  पड़ा है
 ।

 फिर  भी  art  कुछ  लोग  देश  अव्यवस्था  श्र  श्रराजकता  फला  उड़ीसा  में  सरकार

 विरोधी  साहित्य  बांटा  जा  रहा  है  ।  रकार  इत  बात  को  पता  लगाये  किः  यह  तत  त्य  कहां

 से  निकलता  है  तथा  कौन  लोग  इसे  निकालते  हैं  ।

 fuaraz  1963  में  संशोधित  fea  गये  अखिल  भारतीय  सेवा  afafaan  1951  में  यह

 उपबन्ध  किबो  गया  था  कि  चिकित्सा  ate  इंजीनिर्वारंग  क्षेत्र  में  अखिल  भारतीय  सेवा  का  शोध

 ही  गठन  किया  जायेगा  जिससे  चिकित्सा  स्नातकों  ate  इंजीनिर्यारग  स्नातकों  को  लाभ  मिल  सके  |

 ated  कामिक  ait  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  ay  1975-76  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलता

 है  कि  सरकार  ने  इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  ।  सरकार  इन  Farah  का  शीघ्र  निर्माण

 करने  का  प्रयत्न  करे  ताकि  चिकित्सा  शिक्षा  की  विभिन्न  संस्थानों  प्रौर  इंजीनर्यरिंग कालेजों  से  पासਂ

 होकर  श्राने  वाले  छात्रों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 इसी  तरह  अ्रधिनियम  में  यह  भा  प्रत्याशा  कीਂ  गई  थी  कि  श्रखिल  भारतीय  वन  चेवा  भो

 बनाईं  _  जाए
 श्रौर  यह  सवा  बनाई  गई  परन्तु  चुने  4  5  व्यक्तियों  15  व्यक्तियों  ने  यह  सवा  छोड़कर

 अन्य  सेवा  स्वीकार  कर  ल  जिसके  फलस्वरुप  भारती | कि |  नग  चना यवन  सेवा  वार्षिक  सीधी  भर्ती  प्रावश्यकता

 सें  बहत  कम  हो  गई  |  ह

 8s



 Demands  for  Grants,  1976-77  Chaitra  12,  1898  (Saka)

 यह  पता  चला  है  कि  1  1975  को  अई ०  Vo  एस०  अधिक, रियों  कीਂ  ध्वा क्त

 संख्या  पदासीन  अधिकारियों  की  संख्या  मे  20  प्रतिशत  का  अन्तर  पी०  एस०

 कारियों  में  यह  अन्तर  14  प्रतिशत  था  तथा  य्राई०  एफ०  एस०  अधिकारियों  में  25.  5  प्रतिशत

 इसका  सरकार  की  प्रशासनिक  कार्यकुशलता  शौर  विकास  कार्यक्रमों  के  लागू  किये  जाने  पर

 भाव  पड़ेगा  |  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  उपचारात्मक  कार्यवाही  करे  !

 उच्च
 रिविल  सेवाओं  में  क्षेत्रीय  ्रसन्तुलन  ह  |  इस  असन्तुलन  को  शीघ्र  समाप्त किया  जाये

 ई०  पी०  एस०  संवग  में  भ्रच्छी  योग्यता  के  व्यक्तियों  को  लेने  के  लिए  argo  To  एसं०  श्र

 श्राई०  पी०  एंस०  के  लिए  aaa  मन्तर  को  समाप्त  fear  जाये  ।

 प्राक्कलन समिति  ने  अपने  sod  प्रतिबंदन  में  सिफारिश  की  है  कि  इनतोन  Xx  के  बारे

 में
 संव  नियंत्रण  एक  ही  विभाग  द्वारा  होना  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  इस  पहलू  परं  विच्यर

 करने  का ग्राग्रह  करता  हूं  ।  wat  faraaor  से  सम्बन्धित
 तीन  श्राखिल  भारतीय  tara

 से  होने  चहिए  ताकि  प्रत्येक  सेवा  की  समस्याओं  पर  श्रतुभवी  व्यक्तियों
 द्वारा  विचार  किया  जा

 सके
 ।

 इन  शब्दा  क  सथ  मे अवदाना  को  मांगा  का  समयन  करता  हु  झ्रौर  मंत्रालय  को  उसके

 बढ़िया  काम
 वे  लिए  बंधाई  देता हुं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटल  goat) :  अधिक  रियो  को  QATaAreay  अधिकार  दिए
 जाने

 पर  उन्होंने  उससे  बढ़कर  उनका  उपयोग  किया  जिसका  उदाहरण  हमें  हाल  ही  में
 दिल्

 ीं  में

 देखने  को  सिला  ।  20  are  को  बिनांਂ  कोई  सुचना  दिये  दिल्‍ली  के  एडवोकेटों  के  200  कंब्रिन

 शिरा  दिये  गयेਂ  तथा  उनके  अन्दर  जो  समान  था  उस  पर  भी  बलडोजर  चला  दिया  गया  ।  यहਂ

 रता के  श्रलाबा  ौर  क्या  है
 ?

 -  इनमें  से  कुछ  केबिनों  को  एक  वर्ष  पहले  ही  बनान  की

 मति दी  गई  थी  श्रौर  फिर  भी  उन्हें  गिरा  दिया  गया  ।  वकीलों  का  मामला
 न्याय  पूर्ण  हं  ।  वे  दूसरी

 जगह  जाने  को तयार  वह  जगह  बताना  प्रशासन  काम  ।  वह  क्या  कारण  था  जिससे

 सरकार  ने  उन्हें  दूसरे  स्थान  पर  जाने  तक  का  समय  नहीं  दिया  ?  उन्हें  sata  सम्य  देकर

 इंस  प्रकार  क  का्वाह  सत्तमाना  झोर  अनचित  है  ।

 गह  मस्वालय  का  एक  मख्य  कत ब्य  ्रपराधों  को  कम  करान  है  ।  पर्त  macy  दिन

 श्रुति दिन बढ दिन  बढ़  रह ेहैं  ।  गह  मन्त्री  इस  पर  बिचार  करें  कि  एसा  क्यों हो  रहा है
 ?

 यह
 सभी  जानते  हैं  कि  श्राधकांश  ्रपराधा  को  पुलिस  में  aor  नहीं  किया  जाता  ।  ऐसा

 वे  ove  श्रांकड़े
 दिखाने

 के  लिए  करते हैं  जिस  ग्रोर  मंत्री  को  afar  ध्यान  देना  चाहिए

 ag  यह  है  कि  जांच  बहुत  असन्ताषपूर्ण है  ।  बहुत  से  मामलों  की  आर  ध्यानਂ  तक  नहीं  दिया

 जाता  इससे  रप राधा  में  वृद्धि
 होत

 इस  समय  चारों  श्रोर  बड़े-अड़े  गिरोह  संक्रिय  हैं
 जिनके  ora  शक्तिशालों  atx  अधिनिक

 नहीं  उनके  पास  झ्रपराधियों  -  का
 हथियार  हैं  ।  दूसरी  श्रोर  पुलिस  के  ara  पुरे  हथियार  tot

 पूरा  रिकाड  भी  नहीं  जो  कि  उनके  पास  होना  चहिए  ।
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 श  तास ग्प्रल  1,  1976
 अनुदान

 को  1976-77
 अ  व  अ  द  ——  ग्

 इस  समय  की  सबसे  अघिक  आवश्यकता  अ्नराधों क को  रोकता  है  ।  इसलिए  गड़  मंत्री  इस

 भर  सूर्विंचारित  ढंग  से  ध्यान  दें  ।

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  कि  श्रापपतस्थिति  इसलिए  घोषित  करनी  पड़े  क्योंकि  सव  था

 भिन्न  विचारधारा  वाले  ate  व्यक्ति  सिलकर  देश  के  ate  राजनीतिक  जीवन  को  समाप्त

 करने का  प्रयत्न  कर  रहे थे  ।  यह  मतਂ  बिना  किसी  शाक्ष्य  के  व्यक्त  किया  गया है  ।  यदि  यह  सही

 मान  लिया  जाये  तो  गृह  मंत्रालय  क्या  करता  रहा
 ?  राज्य

 सरकारों
 ग्रोर  का  प्रशासत  करता

 हा
 ?  क्या  उन्हं  इसको  जानकारी  नहीं  थ  याद  उन्हें  जानकारी  थी  तो उ  न्होंने  क्या  कदम

 उठाएं
 ?

 सरकार  का  कहना है  कि  ग्रापातस्थितिਂ  के  बाद  देश  में  कानन  ्रौर  को  स्थितिਂ

 शान्तिपुण  wi  है  ।  यदि  ऐसा है  तो  वह  श्रापातस्थिति  को  क्यों  बनाये  हुए  हैं  यदि  इस  समय

 सब

 बातों

 में

 स्थिरता  ग्रा  गई
 मुद्रास्फीति  पर  निरंत्रण  कर  लिया  गया  मजबूत

 हो  गई  उत्पादन  बढ़  रहा  है  तो  फिर  सरकार  को  बनाये  रखना  समझती

 प्रेस  पर  संसर  के  कारण  जनता  से  सम्बन्धित  समाचारों  के  छपते  पर  पुरी  रोक  लगा  दीਂ

 गई  कुछ  समय  पहले  विपक्ष  के  लोग  बम्बई  में  मिने  Yat  हमने  कुछ  fas sy  निकाले  थे  ।

 हमने  एक  वक्तव्य  तयार  किया  था  ह ग्रौर  उसे  समाचार  पत्रों  को  दिया  गया  था ।  परन्तु  कहीं
 भी  उसके

 बारे
 मे
 में  एक  शब्द  भी  नहीं  छपा  फिर  भी  सुचना  Wie  प्रसारण  मंत्रो  सदन  में  यह  कहते  हैं  कि

 पूर्व  सेंसर  जैसी  कोई  बात  नहीं
 है  ।

 प्रधान  ने  कई  अवसरा  पर  fa: i J 4 Ti  पत्रकारों  से  भेंट  के  दौरान  तथा  अन्य  कई  स्थानों

 यह  कहा  है  कि  मैं  तब  तक  श्रापातस्थिति  नहीं  उठा  जब  तक  विपक्ष  उचित
 प्रारचरण

 न
 करने

 लग  ।  मैं  स्पष्ट  रूप  से  यट  जनन
 चहाता

 हूँ
 विपक्ष  क्या कर  रहा  है

 ?  जहां  तक  मुझे
 पता  विपक्ष  पर  इस  समय  कुछ  भो  न  करने  के  हो  एके  gra  लगाया  जा  सकता  है

 एक  काम  उसने  श्रवश्य  किया  श्रोर  वह  है  जहां  प्रावश्यक  हो  वहां  सदतਂ  में  सरकार  की

 विरोध  करना  |  परन्तु  वह  उसका  वैध  कर्तव्य  है  श्रौर  उत  वह
 निभाता  रहे

 गा
 |

 संसद  के  बाहर  भी  हमने
 en

 के  भ्रन्तगंत  लोगों  को  यह  बताने  का  प्रयास  किया  कि

 आपातस्थिति  लाने  का  क्या  प्रय  है  अ्रर्यात  विभिन्न  मौलिक  अधिकारों  का  निलम्बत  करना  त्रौर

 आपातस्थिति के  बाद  सरकार  द्वारा |  भ्रतिरिकत  शक्तियां  प्राप्त  करना  है  ।  ये  शक्तियां  इस  लिए  की

 गई  हैं  ताकि  देश के  लोगों  को  सिविल  अभिव्यक्ति  बोलने  को  स्वतब्नता

 और  चलने  फिरने  की  स्व्त॑त्रता  से  वंचित  किया  जायें  ।  झपने  अनुच्छेद  19  द्वारा  प्रदत्त  मौलिक

 अधिकारों  को  लागू  करवाने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  का  न्यायालय
 में  जाने

 का  afiar<  भी  विलम्बित

 कर  दिया हैं  भाप  मनमानी  शक्तियां  प्राप्त  करते  जा  रहे  प्रापर  कहत ेहैं  कि  देश  में  लोकतंत्र

 है  परन्तु  श्राप  लोकतंत्र  की  झ्ावश्यक  बातों  को  भल  जात  हैं  ।  विधानमण्डल  और

 पालिका  लोकतंत्र  के  तीन  स्तम्भ  हैं  ।  उसके  बीच  सन्तुलन  होना  चाहिए  ।  aa  न्यायपालिक  को

 पत  समाप्त करते  ज़ा  रहे  श्राप  किसी  को  न्यायालय में  नहीं  जाने  रहे  कायपालिका

 की  मनमानी  पर  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  उठा  सकता  ।  ये  बातें  लोकतंत्र  में  नहीं  होवी  चाहिएं  ।
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 करता  हूं कि  गृह  मंत्री  उन  बातों  पर  विचार करेंगे
 मैंने  seta  किया

 श्री  बी०  वी ०  नायक  :  मैंने  श्री  एच०  एम०  पटेल  के  भाषण  को  ध्यानपुवेक

 सुना है  ।

 महोदय  पीठासीन

 [MR  Deputy  SPEAKER  in  the  Chatr)]

 are  सवेर  विरोधी  सदस्य  दिल्‍ली  में  वकीलों  के  केबित  गिराये  जाने  पर  बड़ा  शोर  मचा  रहे  थे  ।

 परन्तु  30  जून  को  ated  कोर्ट  के  पास  जब  सँक्ड़ों  झोंपड़ियों  को  गया  तो  किसी  ने  कुछ

 नहीं  कहा  ।  फिर  भी  वे  कहत ेहैं  कि  हम  गरीबों  की  प्रोर  से  बोलते हैं  ।

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  से  पता  नहीं  चलता  कि  वह  प्रतिवेदन  किसे  सम्बोधित  किया  गया  है

 तथा  वह  किसने  तैयार  किया है  ।  यह  परिपाटी  हमने  उपनिवेशवाद  के  समय  से  जबकि

 सरकारी  झ्रधिकारी  अपने  अलावा  ait  feral  के  प्रति  उत्तरदाय  नहीं  होते  थे  अपने  बार  में

 a  प्रतिवेदन  लिखते  थे  ।

 श्राप्ातस्थिति  शर  श्रथ-व्यवस्था  का  उल्लख  किया  गया  है  ।  25  जन  को  घोषित  श्रापात

 स्थिति कारण  देश  में  काफी  अच्छे काम  हुए  ह  ।  सार  देश  में  शांति  स्थापित  हुई  परन्तु

 नक्सलवादियो ंवे  कारण  यह  शान्ति भंग  हुई  वे  फिर से  सक्रिय हो  उठे  हैं  हाल ही  मे  बड़ी

 मात्रा  में  डाइनामाइट  डाइनामाइट  की  छड़े  मिली  है  ।  मात्रा  इतनी  alan  है  कि  मंत्रों  जी

 इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।  लोगों  को  यदि  रोजगार  मिले  तो  वे  कम  वेतन  पर  भी  तैया  र

 हो  जाते  हैं  ।  जब  तक  शिक्षा  प्रणाली  परिवतन  नहीं  होता  तब  तक  कुछ  होगा  |
 कुल

 परिव्यय  672.0  करोड़  रुपय  का  है  ।  उसमे ंसे  165.  0  करोड़  रुपय  अकेले  नई  दिल्‍ली  पर  खच

 हैं  ।  वे  शासित  प्रदेशों  की  स्थिति  एसी  ही  होनी  चाहिये  ।

 कर्नाटक-महा  राष्ट्र का  सीमा  विवाद  after  सुलझाया  जाये  ।

 श्री  भोगेन्द्र  :  महोदय जैसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  उससे  सारे  देश  में  श्रशान्ति

 फंल  गई  थी  ।  ऐसे  में  लाग  करना  श्रनिवाय  गया  ।  निष्ठावान  श्रौर  aaa

 चेना  तथा  पुलिस  को  खुले  रूप  में  विद्रोह  के  जिए  भड़काया  जा  रहा  था  ।  लोक  सभा  शर  विधान

 सभाझों  को  भंग  किये  जाने  की  मांग  की  जाने  लगी  थी  ।  यह भी  घोषणा  की  गई  कि
 प्रधान  मंत्रो

 को  घर  से  बाहर  न  निकलने  दिया  श्रौर  उन्हें  त्यागपत्र  के  लिए  मजबूर  कर  दिया  जाये  ऐसी

 स्थिति  में  तो  सरकार  की  कार्यवाही  को  विलम्ब  से  की  गई  कार्यवाही  हीਂ  कहा  जा  सकता  है  ।

 हम  ऐसा  नहीं
 कह  सकते

 कि
 देश  में  gor  शान्ति  बड़ौदा  श्र  केरल  में  बड़ी  मात्रा में

 पकड़े  गये  डाइनामाइट  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  ।  इसके  भ्रलावा  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 साग  wer  प्रतिबंधित  संस्थाओं  की  पर्चे  ate  साप्ताहिक  भी  हमें  देखने  को

 मिलते  हैं  ।  ऐसीਂ  स्थिति  में  यही  कहा  जा  सकता  है  कि  गृह  मंत्रालय  इस  खत रे  को  समाप्त  करने

 में  असफल  रहा  है  |
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 चैत्र  12,  1898  की
 मारि

 1976-77

 हमारे  देश  में  प्रेस  एकाधिकारियों  के  चंपुन  में  पत्रकार  की  कलम  खरीद  ली  गई  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  तो  सरकार  का  यह  कथ्य  ही  था  कि  म्ापातस्थ्रिति  लागू  करने  के  तुरन्त  बाद  प्रेस

 को  एकाधिकारियों  की  बपौति  से  मुक्त  कराया  जाये  ।

 यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  श्रापात  स्थिति  का  पुरा  उपयोग  लोकतंत्र  की  नींव  पक्की

 करने  के  लिए  नहीं  किया  जा  रहा है  ।  ara  यह  थी  कि  श्रापात  स्थिति  के  बाद  सरकार  कानून

 तोड़ने  वालों
 से  निपटने  के  लिए  पर्थाप्त  शक्ति  सत्पन  हो  जाये गो  fasai  बंधुग्रों  के विरुद्ध  लगभग

 200  मामले  कर  के  पड़े  हैं  fasar  को  प्रयत्  भारत  रक्षा  कानून
 के  श्रन्तगंत  गिरफ्तार  क्यो  नहीं  किया  जाता  ।

 श्रापराध  प्रक्रि  संहिता  में  aire  किया  गया  aa  अपराधों  से  निपटने  के

 लिए  धारा  110  रखी  गई  है  जिसके  अत्तर्गत  अधिक  झपराध  करने  वालों  को  सामने  लाया  जा

 सके  ।  गृह  मंत्री  कृपया  यह  बताएं  कि  कितने  राज्यों  में श्रोर  कितने  मामतनों  में  प्राविक  गप  राधियों
 धारा  110  के  श्रन्तगत  मुकदमा  चल  रहा  है  ।

 हमने  बंधुग्रा  मजदूरी  समाप्त  करने  के  लिए  अधिनियम  पारित  किया  है  ।  लेकिन  बंधुग्रा

 सजदूरी  समाप्त  नहीं  हुई है  इस  श्रधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वाले  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  है  ।  राज्यवार  eater  क्या  है  ?  थोड़ी  गिरफ्तारियां  हई  भी  हैं  वे  समुद्र  में  बूंद  के

 समान
 हैं

 ।  सूदखोरी  का  जहां  तक  प्रश्न है  कि  gan  मामलों  में  मूलधन  का  10,  15  या  25

 गुणा  तक  लौटाया  ज़ा  चुका है  लेकिन  फिर  भी  उन  लोगों  का  कर्जा  खतम  नहीं  sari  वे

 ही  मैंने  कई  रसीदें  प्रस्तुत  की  हैं  जिन  पर  लिखा  है  कि  ब्याज  दर  60%  45%  या  40722,  है  ।

 यह  वर्तमान  अधिनियम  का  उल्लघंन  है  ।  लेकिन  अधिकारी  या  मजिस्ट्रेट  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर

 अ्रतिलंघन  को  रोकने  के  बारे  में  हमारा  यह  कहना  कि  सरकारी  सम्पत्ति  को  जनसाधारण

 द्वारा  उपयोग  किये  जाने  से  बचाना  चाहिये  धनी  लोगों  कई  हैक्टेयर  भूमि  पर

 किया  हम्ना  छोड़  दिया  गया  है  जबकि  गरीब  लोगों  तथा  झुग्गियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  हटाया

 जा  रहा है
 ।  ऐसा  करना

 उनके  प्रतिकूल  होगा  शौर  इससे  20  सुन्नी  ग्राधिक  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  निष्फल

 हो  जायेगा

 तीस  हजारी  न्यायालयों  तथा  पालिया  मेंट  स्ट्रीट  के  न्यायालयों  में  बिना  नोटिस  दिये  वकीलों

 के  कार्यालय  तोड़  दिये  गये  हू  ।  इस  से  पता  चलत है
 कि  श्रापातस्थिति  सम्बन्धी  शक्तियों  का

 दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  यह  सर्वविदित  है  कि  सो ०  शाई ०  Yo  wie  बहुराष्ट्री  य
 कम्पनियां

 सरकारी  व्यापारियों  और  राजनीतिज्ञों  को  लालच  देकर  हमारी  नीतियों  को  प्रभावित

 करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  ाप  यह  बताइये  कि  अब  तक  ऐसे  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किये  गम  हैं  जिनके  इस  तरह  के  संगठतों  तया  कम्पनियों  से  qa  हैं  ।

 राजनीतिक  दलों  को  अभिदाय  देने  के  विरुद्ध  एक  अधिनियम  पारित  किया  गया  है  ।  att

 जयप्रकाश  की
 ्रध्यक्ष ता

 वालें  ‘was’  नामक  संगठन  का  उत्लेख  कियागया है  ।  हम  जानना
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 bn,  नााााााणय्टनलनय

 चाहते  है  देश
 में  ऐसे

 कितने  संगठन  हैं  site  उन्हें  विदेशों  से  कुल  कितना  धन  मिला  है  ate  उस
 धन  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  गया  है  ।  शिव  सेवा  जैसी  शक्तियों  को  देश  के  श्रन्दर  get  छूट  मिवी

 हुई  इससे  लाखों  लोगों  की  सुरक्षा  खतरे  में  पड़  गई  ।  श्रानन्द  मार्ग  उत्तर  मध्य

 प्रदेश  तथा  ग्न्य
 कई

 राज्यों  में  श्रपने  संगठन  चला  रहा  था  |  उनमें  से  कई  are  भी  चल  रहे  हैं  तथा
 उनसे  सम्बधित  कई  व्यक्ति  अभी  भी  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इन  संगठनों  को  श्रभी  तक  समाप्त  नहीं  किया

 गया  है  ।  देश  में  झ्रांसुका  के  श्रन्तर्गत  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  संख्या  कितनी  है  इसकी  जानकारी  दी

 जाये  ।  कितने  लोगों  को  हरिजनों  पर  श्रत्याचार  करने  के  श्रारोप  में  पकड़ा  गया  है  ?

 हमें  ara  थी  कि  अ्रनुसूचिन  जातियों  तथा  aqafaat  के  लिए  कुछ  नये  उपाय
 ग्रौर  कुछ

 ढांचीय  परिवतेन  बातें  की  जायेंगी  ।  श्रादिवासियों  के  लिए  बिहार  में  छोटा  नागपुर  तथा

 संथाल  परगना  में  एक  विकास  परिषद  है  पर  उसके  पास  संसाधन नहीं  हैं  ।  श्रष्ट  लोगों  को  जबरदस्ती

 सेवा  निवृत्त  किये  जाने  का  नियम  लागू  करना  श्रच्छी  बात  लेकिन  कई  भ्रष्ट  अधिकारियों  द्वारा

 उन  व्यक्तियों  को  दंडित  किया  जा  रहा  जो  भ्रष्ट  नहीं  हैं  ।

 कमंचारियों  at  मांग  है  कि  कुछ  मागंदर्शी  fara  तयार  किये  जायें  ताकि  किसी  को

 भी  यह  पता  चल  जाये  कि  *जनहितਂ  बया  होता  है  ।  किन्तु  उत्तर
 यह

 दिया  गया  कि  इसके  लिए  कोई

 दर्शी  सिद्धान्त  जारी  नहीं  किये  जा  संकते  गौर  नहीं कोई
 मापदंड  निर्धारित  किया  जा  सकता  है  ।  हमें

 यह  बताया  जाये  कि  जबदस्ती  से  निवृत्त  करने  का  कया  आधार  है  ग्र्त  aroraferta  का

 दुरुपयोग  पूलिस  का  दुरूपयोग  श्राज  समस्या बन  गये  हैं  सरकार  द्वारा  शक्तियों  का  दुरूपयोग

 रोका  जाना  चाहिये  ।  गत  कुछ  महीनों  मे  भ्रष्टाचार  में  कमी  हुई  थी  ।  लेकिन  aa  पुनः  उसमें
 भारी

 वृद्धि हो  रही  है  ।  सरकार को  इस  बा  रे  में  कुछ  काय॑वाही  करनो  चाझिये  ।

 जहां  तक  प्रशासनिक  सुधारों  का  सम्बन्ध  सम्ग्य  ग्रा  गया  है  जब  विधान  पुलिस

 स्टेशनों  तथा  खंड़ों  में  समन्वय  समाप्त  किया  जाये  समन्वय  शअनुसचिवीय  स्तर  पर  भी  किया

 जाना  चहिये  ।  ्रनुसचिवीय  स्तर  पर  पराम्शंदात्री  समितियों  के  स्थान  पर  स्थायी  सर्मितियां  होनी

 चाहिये  ताकि  किसी  विशेष  मंत्तालय  के  प्रभावी  कार्यकरण  में  सहायक  सिद्ध
 होई

 सकें  ।

 हम  सब  ने  हिन्दी  को  राष्ट्रीय  भाषा  स्वीकार  किया  है  fag  य  जानकर  निशशा

 होती  है  कि  इस  प्रतिवेदन  में  हित्दी  का  स्वेच्छा  से  अध्ययन  करने  तथा  हिंत्दी  सोखने  वालों

 को  विशेषकर  दक्षिण  भारतीयों  को  अपेक्षित  पैमाने  पर  प्रोत्साहन  देने  की  वात  नहों  की  गई
 ~

 है  ।  संविधान  के  श्रनुच्छेद  35  के  sata  ve  को  मान्यता  देकर  उसे  श्रष्टम  अनुसूची  में  शामिल

 किया  जाना  चाहिये  था  ।

 इन  सब  बातों  से  प्रोत्साहूं  पाकर  महीसर  में  होलो  से  पु  16  are  को  साम्प्रदायिक

 दंगा  हो  गया  ।  मुसलमानों  के  बहुत  से  मकान  गिरा  गये  लगभग  10  व्यक्तियों  को

 चोट  अराई ॥

 हुम  जर्नता  को  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  साम्प्रदायिकता  के  विरुद्ध  भी  बैठके

 वर्जित  सरकार  को  पुलिस
 क्षति  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  कार्यवाही  करनी  चाहिये
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 A  ce

 कुछ  महीनों  से  भ्रष्टाचार  में  कुछ  कमी  झाई  थी  ।  परन्तु  श्राज  फिर  स्वंत्र  सुनाई  पड़

 है  कि  भ्रष्टाचार  का  बोलवाला  सरकार  को  यह  भी  देखना  है  कि  श्रष्टाचार  को  कैसे

 रोका  जां  सकता  है  अथवा  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 हमारी  परिस्थिप्यां  बिट्रिश  शज्य  से  भिन्न  हैं  ।  झाग  शधिकारी गण  सचित्र  का  art

 करें  तथा  उना  के  समिदियों  की  श्रध्यक्षता  करें  तभी  स्थिति  सुधर  सकती  है

 पशामशंदातू  समितियों  के  स्थान  पर  मंत्री  स्तरीय  रमिध्योंਂ  होनी  चाहियें  जो  इस
 न्  न  ही

 बात  को  सुनिश्चित  करें  कि  प्रत्येक  मंत्रालय  का  काय  सुचारु  रुप  से  act  ua  कें  |

 ena  को  श्रपनों  राष्ट्रभाषा  स्वीकार  किया  है  ।  खेद  को  बात  है  fe  दक्षिग

 में  हिन्दी  शिक्षण  के  लिये  ोत्साहन  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 दिल्लो  के  AY  पास  fera ,  सिख  उदूं  जानते  हैं  ।  प्रतएव  उदू  को  संविधान  के

 जाये  । श्नुच्छेद  345  में  स्थान  दिया  जाये
 इसे

 x oat  सुची  में  सम्मिलित  किप

 रारदार  स्वण  Pes  सोखी  :  श्रापातस्थिति  की  घोषणा  के  विशेषकर

 गुजरात  श्रौर  तमिलनाडू  में  मंत्री  महोदय  ने  जो  सराहनीय  काय  है  पस  के  लिये  वहं

 बधाई  के  पात्र  हैं  ।  आपातस्थिति  ने  मूल्य  तस्करों  श्रादि  पर  fara

 करने  में  जादू  का  wa  fear  है  we  इससे  सेत  ale  विशेषतः  रेलवे  में  अतुशार नें

 पदा  हो  गया  है  ।  किन्तु  सरकार  को  सर्तक  रहना  कि  जब  तक  स्थिति  wary  नहीं

 हो  जाती  तब  तक  इसे  बनाये  रवा  जाये  ।.

 672.79  करोड  रुपये  के  बजट  में  से  लगभग  199.23  करोड  रुपये  पुलिस  के

 लिये  किये  गये  ह  जो  कि  er  राशि  ने  किन्तु  श्रभी  भो  बिहार  जेसे  कुछ
 cy

 स्थानों  में  पुलिस  के  पास  श्ाधुनिक  उपकरण  नहीं  है  ताकि  ae  सुनियोजि  a  से  भ्रपराधों

 को  रोक  सके  ।

 बिदार  जेसे  राज्य  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी  समाज  विरोधों  तत्वों  से

 सांठ  गांठ  करके  श्रापातस्थिति  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  arcades  अपराधों  के  ae  weal

 का  बर्ताव  कर  रहे  हैँ  ।  गृह  मंत्रालय  को  इस  पर  गम्भोरता  से  fart  कटना  चाहिये

 बौर  एस  भ्रष्ट  sfearfat  को  शीघ्रातिशीघ्र  सेवा  से  निकाल  देना  चाहिये

 मांग  संख्या  54  के  gata  अ्रापातस्थिति  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा  उनके  अ  faa

 झोर  श्रतुसुचित  जातियों  तथा  अनुमित  जनजातियों  के  लोगों  के  कल्याणाय  232  करोड़  स्पयें

 करता | मंजूर  करने  का  श्रस्ताव  किन्तु  कोई  भो  इन  गरोत्र  लोगों  को  देखभाल  नहीं

 wee क त  way
 अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुमति  feat  के  लोगों  और  पिछड़े  वर्गों  की  जनसख्या

 कई  गुणा  तथा  तन्प  स्थानों  में
 उनका

 कोटा  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।

 89



 Demands  for  Grants,  1976-77  April  1,  1976

 इाधिवियम  के  प्राय  धनी  तथा  Tat  जाति  में  श्रमी  भी  ग्रस्पश्यता

 विद्यमान है  ।  तत्संबंधी  गप्रंघिनियम  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  को  यड़  अधिनियम

 sare  usage  से  करना  चाहि  श्रौर.जो  लोग  कॉनन  का  उल्न बन  करें  उस  के

 विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  की  जाये  |

 जिला  स्तर  पर  श्रमी  भी  श्रधिकारी  का

 a

 कर रहे  20

 सती  आधिक  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  afar  रुप  बठक  होन नी  गह  मंत्रालय  को

 सरकारों  प्रतिवदन  देने  के  लिय  ट नन  घाहिय  कि  जिला  स्तर  पर  उनहोंने

 क्य  क्या  फिया  हैं  ।  च  करने  श्रौरਂ  उस  प  रिपोट  देने  के  लिये  गह  मंत्रालय

 के  अपन  होने  चाहिय

 कई  ऐसे  मामले  हैं  जब  कि  वास्तविक  स्वतन्व्रता  सेनानियों  को  पैशन  नहीं  दी  गई  है  ।  उनके

 मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्ण  विचार  fat  जाना  afer  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  कारावास  की  6  महीने

 की  mata  जो  इ  स  समय  सेनानियों  को  पेंशने.देने  के  लिये  म।प  दंड  है  को  घटा  कर  3  मह्दीने

 कर  देना  चाहिए  ग्रौर  स्वतन्त्रता  के  बच्चों  को  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  दिल्‍ली  प्रणासन  का  सम्बन्ध  यंह  भ्रच्छी  बात  है  कि  रूप  से  बनाई  गई

 झुग्गी  झोंपड़ियों  को  हटा  दिया  गया  है  शर  उन्हें  दूर  स्थानों  पर  बसा  दिया  गया  है  ।  किन्तु  इसमें

 #2  ऐसे  विभाग  जिन  पर  तत्काल  ध्यान  देनें  की  श्रावश्यकता  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 के  निर्देशों  के  अतसार  लोगों  को  श्रपनी  भि  या  फ्लैट  के  पंट़े  नामों  पर  स्टाम्प  कलेक्टर  से  स्टाम्प  लगवाने

 बहत  अ्रसूविधा  होती  है  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सड़कों  पर  सभी  सावंजनिक  पेय  नल  हटा  दिये  हैं  1.  श्र  गर्मियां  ्र

 गई  हैं  उन्हें  पुनः  चाल  किया  जाना  चाहिए  ।

 fe द ्  ल्ली  न्यायालयों  में  निर्धारित  फाम  अमी  भी  उर्दू  में  छपवाये  जाते  हैं  यद्यपि  लोग  हिन्दी

 या  शंग्रेजी  में  काम  करते  हैं  उन्हें  हिन्दी  में  जाये  ताकि  लोगों  को  कठिनाई  न

 उन  कनिष्ठ  लिपिकों  साथ  किया  जा  रहा  है  जो  8-10  वर्ष  सेना  में में  काय॑  करके

 केन्द्रीय  सचिवालय  की  नौकरी  में  ga हैं  ।  उनकी  सेवा  में  व्यवधान  डाल  कर  उन्हें  रूप  से

 नियोजित  किया  गंया  है  ।  कम  से  कम  उनकी  वरिष्ठता  बहाल  की  जानी  चाहिए  ।

 meng  श्र  निकोबार  द्वीप  adat  सम्बन्धी  मांग  संख्या  57  के  अन्तत  30.88  क  रोड़

 रुपये.की  meq  राशि  का  उपबन्ध  है  ।  श्रंडमान  श्रौर  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखते

 हए  यह  राशि  बहुत  कम  है  ।  के  बीच  विकास  ale  पुनर्वास  के  लिये  mae  धन  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  ।  वहां  के  लिये  प्रघिक।धिक  लोगों  को  प्रोत्सा हित  किया  जाना  चाहिए  |
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 डीगढ़  पर  wr f=  qd Ais  व्य  करोड़ों  रुपये  व्यय  करके  सरकार  पंजा  का  भार  वहन  कर

 ी  है  इस  वर्ष
 झ  नित  tal afa  22.  85  करोड़  सपयये  की  है  ।  चंडीगढ़  को  पंजाब  सरकार  को

 देकर  इस  बात  से  छुटकारा  पाया  जा  सकता  है

 at  क  लकप्पा  ग्रापात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  गह  मंत्रालय  ने  HS

 सराहनीय  कार्य  fray  है  |

 इस  मंत्रालय  की  मांग  700  करोड़  रुपए  है  ।  किन्तु  सामान्य  प्रशासन  भ्रनुसूचित  उ.तियों

 तथा अनुसूचित  जनजातियों  का  स्वतन्त्रता  सेन।नी  आदि  जैसे  कई  काय  इसके  झन्तगंत  ara

 हैं  निसंदेह  wait  आपात  स्थिति  लाग  है  ।  feed  यह  काफी  नहीं  है  ।  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  इसे

 भला  भांति  में  लाना  होगा  अर  इसके  लिये  यह  झावश्यक  है  कि  कुछ  प्रशासनिक  कार्यवाहियां

 को  जाये

 स्वयं  सेवक  संघ  जसे  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  वाद  भी  वे  लोग  संक्रिय  हैं

 शौर  राजनीति  में  घुसपैठ  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ।  कर्नाटक  राज्य  में  10  हजार  से  श्रधिक  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।  fer  att  उनके  बड़े  बड़े

 को  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  ।  आपात  स्थिति  को  सफल  बनाने  के  लिये  समन्वित

 कदम  उठाने  श्ह्री  हैं  ।  जिस  ढंग  से  देश  विरोधी  प्रतिक्रियावादी  निहित  स्वार्थों  तथा  तोड़-फोड़  करने

 वालों  के  विश्द्ध  कायवाही की  जा रही  हम  उससे  परी  तरह  सन्तुष्ट नहीं  हैं  ।

 कुछ  लोग  तया  संगठन  देश  में  fades  की  भावना  पैदा  कर  रहे  हैं  बे  सरकारी  तंत्र  तथा

 राजनीति  में  घसपैठ  कर  रह ेहैं  ।  ्रापात  स्थिति  की  घोषणा  के  बावजद  भी  उनकी  गत्विधियां  चल

 रही  गह  Wat  ने  दावा  किया  है  कि  वे  कठोर  कायंवाही  कर  रहे  हैं  किन्तु  समझ  में  नहीं  भ्राता

 कि  इस  तरह  की  क्षेत्रीय  प्रवत्ति  शर  अन्य  गतिविधियों  के  विरुद्ध  कायवाही  क्यों  नहीं  की  गई  ।

 राष्ट्रीय  स्वय  सेवक  संघ  तथा  जनसंघ  की  बैंकों  में  बहुत  घुसपैठ  है  ।'  कुछ  बैक  ऐसे  हैं  जिनमें

 इन  संगठनों  के  लोग  बहुत  aaa  हैं  ।  कुछ  ऐसे  कार्मिक  संघ  हैं  जिनहें  बको  के  प्रबन्धों  ने  बनाया  है  ।

 उनमें  उन  का  प्रभुत्व  है  तथा  न्हीं  के  इशारे  पर  चलते  हैं  इस  aoa  स्थिति  ar  उपयोग

 देशवासियों  के  प्रतिनिधियों  के  माध्यम  से  होना है  ।  अराज  भी  वही  पराना  प्रशासन  चल  रहा  है  ।

 सरकार  को  अ्रनच्छेद  311  के  विशेषाधिकार  पर  विचार  करना  चाहिए  |  प्रशासनिक  तन्त्र  को

 Warat  बनाने  के  लिये  इसे  हल  किया  जाना  च्यहिए  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  शन  देने  की  काय  इसी  मंत्रालय  के  श्रधीन  है  अभी  भी  कई

 warded  पत्न  निलम्बित  पड़े  हुए  हैं  उन्हें  शीघ्रता  से  निपटाया  जाना  ।  कई  ऐसे  लोग  हैं

 जिनके  पास  रिका  नहीं  है  ।  उनके  मामले  स्वीकार  नहीं  किए  जाने  चाहिए  ae  उनके  लिए  पेंशन

 की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 अनसचित  जातियों  जन  जातियों  के  कल्याणार्थ  तथा  बधक | ह है  दि  च्  श्रमिक  प्रणाली  के

 उत्पादन  हेतु  कई  राज्यों  में  योजनाओं  पर  sa  हो  रहा है
 ।  इन a  को
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 कार्यान्वित  करने  के  fat  राज्य  सरकारों  के  प्रशासनिक  तन्त्र  में
 सुधार  करना  चाहिए  ताकि

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  AT  सूचित  जनजातियों  के  लिए  दिये  गये  धन  फा  दुरुपयोग  न  हो

 श्री  सी ०  टी
 ०

 द"्डपाणी  हमारे  देश  में  पद  दलित  लोगों  की

 तथा  जीवन  यापन  की  स्थिति  वसी  ही  बनी  हुई  है  ।  फिर  भी  उनके  विकास  कार्यों  के  लिये  37  करोड़

 रुपए  की  अल्प  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 हरिजनों  तथा  श्रादिवासियों  को  कारखानों  में  भी  रोजगार  दिया  उना  चाहिए  |  उब  तक  उन्हें

 द्षि  उद्योगो ंके  भ्रल्ावा  अन्य  उद्योगों में  रोजगार  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  उन्हें  समाउ  के  म्रन्प्र  विकसित

 समुदायों  के  समकक्ष  नहीं  लाया  जा  सकता  उन्हें  भ्रपने  झाधथिक  विकास  के  लिये  कोई  भी  सहायता  नहीं

 दी  जती  ।  हरिजनों  को  राष्ट्रीयकत  बैंकों  से  ऋण  या  सहायता  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  इती  है  ।

 तमिलनाडु  में  18  प्रतिशत  श्रारक्षण  ग्रनुसूचित  जातियों  तथां  31  प्रतिशत  पिछड़े  हुए  समुदायों

 के  लिये  किया  गया  था  ।  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लाग  करने  के  पश्चात  के  राज्य  पाल  ने  घोषणा

 की  कि  श्रनुसूचित  उतियों  के  लिये  18  प्रतिशत  श्रारक्षण  को  बनाये  रखा  जायेगा  किन्तु  पिछड़े  समुदायों

 के  लिए  31  प्रतिशत  श्रारक्षण  को  अवश्य  समाप्त  कर  दिया  जायेगा

 ACHTL  कर्मचारियों  की  श्रावासीय  समस्या  बड़ी  faze  है  ।  गह  मंत्रालय  को  उनके  लिये  सामाजिक

 सरक्षा  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  उनके  स  मृत्य  श्रादि  की  दशा  में  समचित  सरक्षा  की  व्यवस्था  की

 चाहिए  ।  wage  तमिलनाड़  सरकार  ने  'सामाजि/क  सुरक्षा  चाल  की  थी  अ्रन्तगत

 एक  चपरासी  को  कार्य  पर  मरने  पर  उसके  परिवार को  10000  रुपए  दिए  जात  थे  यह  व्यवस्था

 3500  रुपए  की  जनता  बीमा  योजना  से  पथक  है  ।

 मेरा  ग्रगलोा  निवेदन  जल  विवादों  के  बारे  में  है  ।  सराज  हमारे  देश  में  100  से  way  नदी

 जल-विवाद  चल  रहे  ।  जहां  तक  मेरे  राज्य  से  सम्बद्ध  का  प्रश्न  उनके  बारे  में  मैं  केन्द्रीय

 सरकार  पहले  ही  लिख  चुका  हुं
 परन्तु  खेद  की  बात  यहें  है  कि  श्रभी  तक  इन  विवादों  को  2.0  करने  की

 श्रौर  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  राज्य  पुनर्गठन  श्रायोग॑  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  मैं  इस  के  वारे  में  यह  स्पष्ट  कर

 दं  कि  वह  जनसाधारण  को  मान्य  नंहीं  हैं  तथा  उनसे  भ्रनेक  लोगों  को  निराशा  हुई  है  ।  इन  सिफ़ारिशों

 से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  के  लोगो  में  यह  भावना  दष्टि  गोचर  हो  रही  है  इनसे  उनके  हितों  को  अघात

 पहुंचा  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  सम्बद्ध  सरकारों  को  बुलाकर  इस  समस्या  का

 कोई  हल  खोजने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये

 मेरे  साथी  श्री  लकप्पा  ने  भो  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  में

 nl

 का  प्रयोग

 क  लोगों  को निरपराध  लोगों के  विरुद्ध  खुले  प्राम  किया  ञ्  रहा  है  ।  परब  तक  लगभग  25,000  से

 गिरफ्तार  किया  जा
 चुका

 है  ।  इतना  ही  नहीं
 उन  लोगों  के  साथ  जेल  में  दुव्यंवहार  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 aa  जबकि
 दे

 राज्यपाल
 ने

 इस  झ्ाशंय  का  व्यंक्तव्य दे  fear  हैं  कि  वहा ंशांति  है  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  उन  सभी  लोगों  को  शीघ्र  ही  रिहा  कर  fear  जाना  चाहिये  ।
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 1  इप्रें
 1876

 झनुदानो  को  मांगें  1976-77
 a

 कल  श्री  WH  मेहता  ने  द  मुक  सरकार  की  त्रुटियों  का  उल्लेख  किया  था  ।  मैं  इस  बात  को  स्वीकार

 करता  हुं
 कि  द्रमुक  ने  कुछ  गलतियां  की  है  ।  श्राप  को  मालूम  ही  है  1967  में  कुल  17  राज्यों  में  9  राज्यों

 में  विरोध  दलों  को  सरकारें  बनी  तथा  बाद  में  दो  अन्य  राज्यों  में  विरोधी  कांग्रेस  की  सरकार  aa

 परन्तु  यह  कांप्रेस  सरकार  किसी  न  किसी  उत  सरकारों  को  गिरवा  देती  रही

 1972  के  चुनावों  के  बाद  भी  हमारी  सरकार  की  स्थिति  मथ््यूत  रही  इसीलिए  यह  सरकार  हमारी

 सरकार  को  गिराने  में  सफ़ल  नहों  पकी  ।  हमारा  दोष  यही  रहा  fe  हम  इस  का  समयेन

 करते  वास्तविक  स्थिति  यह  है  केन्द्रीय  सरकार  सरकार  ai  छिन्न  भिन्न  करना

 चाहती है  ।  अराज  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  पूर  जोरों  से  कार्य  कर  रहाहै  ।  द्रमुक  नेताओ

 के  घरों  पर  छापे  मारे  जा  रहे  है  ।  इसके  साथ  वहां  पुलिस  का  श्रत्याचार  भी

 पुरे  जोरो  से  चन  रहा  है  ।  यह  बार-बार  कहा  जाता  है  कि  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  कर  दिया  जायेगा

 तथा  काले  धन  को  नही  पनपने  दिया  sta  ।  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  मैंने  6  1974

 के  इस  aire  का  एक  पत्र  राष्ट्रपति  को  लिखा  था  जिसमें  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रन  के  विरुद्ध  लगाये

 गये  इसो  प्रकार  के  अ्रारोपं  का  उल्लेख  था  परन्तु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  काई  काप्र  वाही  नहीं  की

 ।

 द्रमुक  होने  के  नाते  मैं  यह  स्पष्ट  कर  द  कि  मैं  या  हमरा  दल  हिन्दी  के  विरुद्ध  नहीं

 है  परन्तु  हम  यह  नही  चाहते  कि  हिन्दी  को  किसी  पर  श्रनावश्यक  रूप  से  थोपा  जाये  ।  मेरा  यह  सुझाव हू
 fa  संविधान  को  कुछ  इस  प्रकार  से  संशोधित  जाना  चाहिये  कि  केन्द्रीय  qaiat  क ेलिए  किसी  को

 भी  म्रंग्रे जी  या  हिन्दो  जानना  श्रावश्यक  न  हो  ।  व्ग्ग  यह  समझते  है  कि  यदि  हिन्दी  को  राजभाषा  का  रूप

 दे  दिया  गया  तो  इससे  अन्य  लोगो  की  प्रगति  में  बाधा  श्रायेगी  ।  अचन  बात  समाप्त  करने  से  पूर्वे  मैं  एक

 बार  फ़िर  यह  दोहरा  हूं  कि  तमिलनाडु  में  श्रनुपुचित  के  लिए  18  प्रतिशत  तथा  पिछड़ी

 के  लिए  31  प्रतिशत  के  की  व्यवस्था  बनाये  रखी  जानी  चाहिये  ।

 ‘Shri  Paripoornanand  Painuli  (Tehri-Garhwal):  While  supporting  the  De-

 mands  for  Home  wantto  congratulate  the  Government  for  res-

 toring  normalcy  in  the  country  after  a  long  spell  of  disorderly  agitations  and  strikes.  I  think

 it  is  an  essential  gain  of  Emergency.  Consequent  to  various  measures  taken  bythe  Govern-

 ment,  the  activities  of  anti-social  and  anti-national  elements  have  been  curbed  to  a  greater

 sextent.  But  at  the  same  time  I  the  Government  that  it  should  not  lead  to  the

 mpression  that  these  elements  have  been  totally  destroyed.  I  feel  that  as  and  when  an  oppor-

 f  tunity  comes,  these  elements  will  again  raise  their  heads  and  may  create  anarchy  and  dis-

 turbance,  Actually  the  same  anti-social  elements  are  responsible  for  perfetrating  cruelty  on

 harijans  and  in  Uttar  Pradesh  it  is  particularly  so.  It  is  my  suggestions  that  strict  mea-

 sures  Should  be  taken  by  the  Government  so  asto  stop  the  recurrence  of  such  incidents.

 It  has  been  rightly  pointed  out  by  some  Members  that  Police  department  has  raised  its

 Standard  of  bribe  and  now-a-days  they  are  charging  as  bribe  instead  of  Rs.  100  for

 a  particular  job  as  they  used  to  do  prior  to  emergency.  It  should  be  ensured  that  people

 warend  longer  harassed  by  the  police  and  this  tendency  of  corruption  is  curbed.

 Regarding  the  uplift  of  Harijans  and  their  welfare  works,  I  may  suggest  that  this  cou  Id

 be  done  simply  by  enacting  loans.  The  voluntary  in  the  field  could  play  a

 Vital'role  in  the  implementation  of  those  enactments.  It  should  be  ensured  by  the  Govetn+

 tment  that  funds  allotted  to  voluntary  organisations  for  the  purpose  of  Harijan  Welfare  are
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 utilized  for  the  same  purpose.  It  should  also  be  ensured  by  the  Government  that  poor  Hari-

 jans  are  no  longer  exploited  by  uncrupulous  businessmen  and  money-landers.  An  integrated

 plan  should  be  chalked  out  for  their  allround  development.  Only  the  persons  with  sincere  deyo-

 tion  for  Harijans  Welfare  should  be  associated  with  this  work.  The  real  successof  20

 point  programme  will  be  judged  from  the  gains  enjoyed  by  Warijans  and  Adivasi  people  out

 of  it,

 According  to  our  Constitution,  Hindi  is  the  official  language  of  the  country.  But  J  am

 Sorry  to  point  out  that  tillnow.  Hindi  has  not  been  given  its  due  place  in  official  use.  Sur-

 Prisingly  enough  some  of  my  friends  from  DMK  have  opposed  it.  They  want  that  2  per  cent
 English  speaking  people  should  dominate  the  administration  of  the  country.  It  should
 not  be  allowed  and  more  efforts  should  be  made  to  give  Hindi  its  due.

 Now  would  liketo  give  a  few  suggestions  regarding  State.  Charcotain  Dehra-
 dun  should  be  developed  as  a  tourist  Centre.  More  representation  should  be  given  to  the  people:
 of  Hill  areas  of  P.in  para-military  organisation  like  C.R.P.  and  B.S.F.  etc.  lastly
 submit  that  people  of  Jaunsar-Ravai  areaS  of  the  Uttar  Pradesh  should  be  declared  as

 -Scheduled  tribes.  With  these  words  I  support  these  demands.

 Shri  Rajdeo  Singh  (Jaunpur)  :  I  express  my  gratitude  to  you  for  giving  me  as

 an  Opportunity  to  participate  in  this  discussion,  At  the  outset  1  would  like  to  drzw  the

 attention  of  the  House  towards  the  political  partiesin  the  country.  At  preSent  there  are

 more  than  tWelve  Political  parties.  I  suggest  that  the  political  parties  which  have  got  no  faith
 in  secularism  in  the  country  should  be  curbed.

 It  is  correct  that  since  the  declaration  of  emergency,  there  is  lot  of  improvement  in

 the  law  and  order  situations  but  still  much  more  can  be  done  in  this  regard.  Even  uptill
 now  the  economic  offenders  and  members  of  banned  organisations  have  not  been  apprehended.

 Their  disruptive  activities  are  still  continuing.  That  15  why  I  feel  that  the  machinery  for

 The  in- maintaing  law  and  order  may  be  Strengthened.  It  should  be  made  more  efficient  .

 telligence  apparatus  of  the  Government  should  be  streamlined.

 It  has  been  observed  that  a  good  number  of  Members  of  banned  or  ganiSations  like
 R.S.S.  and  Anand  Marg  have  penetrated  into  Government  Service.  They  maybe  trying

 to  Sabotage  from  inside  the  whole  structure  of  Government.  The  Government  must  be

 Vigilant  from  them  and  appropriate  safeguards  should  be  taken.

 Now  like  to  draw  the  attention  of  the  House  to  the  practice  ofincluding  a  rep-
 reSentative  of  the  Ministry  concerned  in  thei  U.P.S.C.  This  has  been  criticised  by  Esti-

 mate  Committee  also.  This  practice  should  be  discontinued  because  it  affects  fair  selection.

 Ministries  should  not  be  allowed  to  make  any  ad  hoc  appointments.

 Itis  further  submitted  that  there  should  not  be  anyintegrated  list  of  the  Scheduled  Castes

 and  Scheduled  Tribes  in  the  Centre.  This  list  must  be  uniformly  recognised  by  all  the

 Statesofthe  Country.  The  existing  anomalies  of  the  list  should  be  removed.

 In  India  we  are  having  prominent  metropolitan  cities  like  Delhi,  Bombay,  Calcutta
 and  Madras.  But,  but  for  Delhi,  the  police  of  others  is  not  having  metropolitan  character...

 It  poses  a  danger  to  the  mixzd  population  of  these  cities,  The  police  of  these  cities  shuld  he:
 reorganised  so  aS  to  give  metropolitan  Character  to  it.
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 थ्रो  Fo  एस०  चावड़ा  :  देश  में  अनुतचित  उातियों  तथा  अ्रनुसूचित  उतनजातियां  के

 याण  संबंधी  कार्यों  की  देखभाल  करने  का  दायित्व  गह  मंत्रालय  का  है  कले  श्री  सय  नारायण  ने  कहां

 था  सरकार  अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रादिम  जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धीं  कार्यों  की  ate  विशेष  ध्यान

 दे  रही  है  परतु  विशेष  तो  क्या  सरकार  इस  mre  ध्यान  ही  नहीं  दे  रही  है  ।  उदाहरणाथ  परती  भूमिर्को

 खेती  योग्य  बनाने  तथा  लोगो  के  पुनर्वास  सम्बन्धी  जो  काय  क्रम  बनाया  गया  उसे  केन्द्रीय  सरकार

 स्वयं  पूरा  नहीं  कर  सकी  है  तथा  इसे  पुन  :  राज्यों  को  सौंप  दिया  गया  है  इसी  प्रकार  गंदी  बस्तियां

 के  सूधार  संबंधी  योजना  को  1956  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  परनन  1969  में  इसे  पुन  :  राज्यो  को

 सौंप  दिया  गया  परन्तु  यह  राशि  राज्यों  के  स्वविवेक  पर  छोड़े  दी  गई  है  श्रौर  श्रनसचित  जातियों  तथा

 जन  जातियों  के  लिये  मंजर  की  गई  राशि  अरन्य  प्रयोजनों  पर  खर्चे  की  गई  हैं  ग्रथवा  की  उ  रही  है

 इन  के  छात्रो  को  ay  1944-45  &  मेट्रिकोत्तर  छात्रवत्तियां  भारत

 सरकार  द्वारा  दी  जा  त्हो  है  ः  1968-69  में  यह  राशि  7  करोड़ थी  ।  सरकार  ने  जब  देखा  कि  यहं

 राशि  प्रति  ag  बढ़ती  जा  रही  है  तो  उसने  इसका  भार  राज्यों  पर  डाल  डिया  ।  गह  मंत्रालय  के  ay

 1972-73  के  प्रतिवेदन  में  पिछड़ी  जातियों  कल्याण  mea के  अधीन  दिये  गये

 से  स्पष्ट  है  ।  फ़िर
 वष  1975  तक  तो  यह  छात्रवृत्ति इन  जातियों के  सभी  छात्रों  को  उपलब्ध थी  परन्तु

 नई  योजना  के  अ्रधीन  एक  व्यक्ति  को  केवल  दो  ही  बच्चों  को  यह  छात्रवृत्ति  मिलेगी  इसके  अतिरिक्त

 सरकार  ने  श्रनुसूचित  जातियों/उनजातियों  के  उन  रोजगार-प्राप्त  छात्रो  को  भी  कालेज  शिक्षा
 के  सिये

 पुरी
 छात्रवत्ति  देना  बंद  कर  दिया

 है
 जिनके  सारे  परिवार  की  कुल  राय  360  मासिक  से  अधिक  नहीं  है

 मैँ  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  इसके  फलस्वरूप  इन  जातियों  में  साक्षरता  का  प्रतिशत  ale  भी  कम

 नहीं  हो  जायेगा  ?

 पिछली  बार  सभा  में  श्रनुसुचित  जातियों तथा  अनुसूचित  जनजातियों के  arta के  1969-

 70.0  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हुई  थी  इसके  बाद  न  तो  किसी
 झ्ागामी  प्रतिवेदन  पर

 चर्चा  ही  हुई  श्र
 न

 ही  उसके  बाद  का  कोई  प्रतिवेदन  सभा  में  पेश  ही  किया  गया  इस  पर  भी  दावा  किया  जा  रहा  है है  कि

 प्रनसचित  के  कल्याण-कार्यों  पर  बहुत  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |

 सभा  में  दिये  गये  श्राश्वासनों को  भी  क्रियान्वित नहीं  किया  जा  रहा है  ।  वष  1967  में  समाज

 कल्याण  मंत्री  ने  यहं  वायदा  किया  था  कि  हर  ag  अनसुचित  जातियों  तियों  के  arrest  के  प्रतिवेदनों

 awe  पत्र  के  दौरान  पेश  किये  जायेंगे  तथा  हर  उन  पर  चर्चा  भी  होगी  यह  भी  श्राश्वासन  दिया  war

 था  कि  श्रायक्त  की  सिफ़ारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही  का  व्यौरा  भी  सभा  पटल  पर  हेर  वष  रखा  जायेगा  ।

 परन्तु  न  जाने  संसद  की  समिति  क्या  कर  रही  इन  में  से  कोई  भी  greater  पुरा  नहीं

 किया  गया  ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आदेश  विधेयक  सभा  में  ay  1968  में

 स्थापित  ग्रा  था  ate  ae  1970  में
 उस

 पर  चर्चा  भी
 हुई

 थी  परन्तु उस
 समय  लॉक  सभा  भंग

 होने  के  कारण  विधेयक  रह  हो  गया  श्रौर  ars  तक  वहं  विधेयक  फ़िर  से  पेश  नहीं  किया  गया  है

 छुम्नाछूत aves  1972  1974  में  सभा  में  पेश  हुमा  प्रौर  1974  में

 उस प  © aye  चर्चा  हुई  थी  ।  विपक्ष ने  तथा  मैंने  भी  यह  मांग  की  थी  कि  इस  विधयक  पर  श्रौर  मग

 चर्चा  किए  बिना ही  इसे  पास कर  दिया  जाये  परन्तु  सरकार  ने  एसा  नहीं  किया
 ।  वह ंम  ण  विधेयक
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 भी  तक  लटका  हुमा  है  जबकि  इस  बीच  WAH  साधारण  विधेयक  भी  पास  किये  जा  चके  हैं  ।

 दल  acetate  विधेयक  भी  संयुक्त  समिति  के  पास  पड़ा  है  श्र  संदेह  है  कि  वहां  से  ara  पर  उसे

 तुरन्त  पारित  नहीं  किया  जायेगा  ॥

 शासक  दल  श्रनुसूचित  जनजातियों  तथा  हरिजनों के  प्रति  केवल  मौखिक  हम

 ही  दिखाता  है  उनके  कल्याण  संबंधी  किसी  भी  योजना  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  ये  लोग

 न  केवल  निधन  ही  हैं  बल्कि  छुप्राछूत  के  अभिशाप  का  भी  शिकार हैं  ।  इस  अ्रभिशाप  को  दूर  करने  के  लिये

 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  सभा  में  भ्रनेकों  बार  हरिजनों  पर  हुए  भ्रत्याचारों  के  बारे  में  चर्चा  हुई  हैं

 परन्तु  उसके  विरुद्ध  कायवाही  कुछ  भी  नहीं  हुई  ।  22  1972  को  गृह  मंत्री  ने

 एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  स्वीकार  किया  था  कि  6  1973  को  जिला  थाना

 के  गांव  Ararat  में  कुछ  व्यक्तियो ंने  नन्द  किशोर  पासवान  के  घर  में  घूसकर  चार  महिलाओं  को  जबरन

 बाहर  निकाला  ate  उनके  शरीरों  पर  गर्म  लोहे की  छड़ों  से  दाग  लगाये  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  थम

 कि  वह  मामला  प्रश्न  समिति  के  पास  भे  जा  गया  है  श्रौर  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।  परन्तु  हमें  अज

 तक  नहीं  पता  लंगा  कि  इसके  बाद  क्या  कायंवाही  हुई  ।

 इसी  प्रकार  बिहार  के  गांव  म | उ लौर  के  हरिजन  महिलाग्रों  के  साथ  दुराचार  तथा  श्रत्याचार  के

 लिये  विधान  सभा  द्वारा  नियुक्त  सबंदलीय  समिति  ने  पुलिस  तथा  श्रधिकारियों  को  दोषी  ठहराया  था  ॥

 इस  संबंध  में  16  तथा  19  वर्ष  की  दो  लड़क्यों  श्रौर  25  वर्षीय  एक  महिला  ने  म्रपने  मुख  से  यह  बताया

 था  कि  पुलिस  के  सिपाइयों  ने  उनके  साथ  बलपुर्वक बलात्कार  किया  ।  इसी  तरह  15  लड़कियों  के  साथ

 बलात्कार किया  गया  ।  खेंद  है  कि  इस  माननीय  दमन की  जानकारी में  उक्त  घटना  अ्राने के बाद के  बाद  भी
 प्रभी

 कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।

 समाचार  Gat  में  नित्य  ही  हरिजनों  को  जीवित  जलाये  जाने  तथा  उनकी  हत्या  करने  अथवा

 हरिजन  महिलाश्रों  के  साथ  बलात्कार  की  खबरे  छपती  हैं  लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  क्या  मंत्री

 महोदय  बतायेंगे  इन  मामलों  में  भ्रन्तग्रस्त  कितने  समाज  विरोधी  तत्वों  को  झ्रांसुका  के  अधीन  गिरफ्तार

 किया  गया  है  ।  हमें  तो  ars  तक  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  है  ।  मोरारजी  भाई  तथा  देश  के  अरन्य

 अनेक  देशभक्त  नेतागण  तो  श्रांसुका  में  बंदी  हैं  परन्तु  anrs-factrar  तत्वों  को  झांसका  के  अ्रधीन

 गिरफ्तार  नहीं  किया  जाता  .  है  ।

 श्री  घामतकर  (faagt)  :  श्री  चावड़ा  के  इस  कथन  से  मुझे  हार्दिक  दुःख  gar  है  कि  हरिजनों

 पर  किये  गये  भ्रत्याचारों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  मैं  विगत  25  वर्षों  से  थाना

 लये
 काम

 जिले  की  हरिजन  उन्नति  मंडली  की  श्रोर  से  हरिजनों  तथा  श्रादिवासियों  के  उत्यान  के

 कर  रहा  हुं  ।  मैं  यह  तो  नहीं  कहता  कि  देश  में  हरिजनों के  साथ  कतिपय  जघन्य  तथा  शर्मनाक  घटनाएं
 4

 नहीं  हुई--इसके  लिये  हम  सबको लज्ण  1  भी  श्राती  परन्तु  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  एसी  घटन  ों

 a  रोकने  के.लिये  सरकार  ने  कुछ  भी  नहीं  किया  ।  पिछले  सप्ताह  at  राष्ट्र  में क झकदार  के  साथ  काम  न  करने

 को  इच्छुक  दो  म
 महिल

 के  बाल  काटकर  उन्हे  काम  करने  पर  सज॑बर भ  करने  के  लिये
 महाराष्ट्र

 ने  अपराधियो ंके  विरुद्ध
 सख्त  कड़ी  कार्यवाही  की  उन्हें  उचित  दंड  दिया  |

 fre  दो-तीन  माह  के  जब  कभी  भी  एसी  कोई  शर्मनाक  घटना  तो  सरकार

 ने  तरन्त ही  कड़ी कार्यवाही की  है  श्र  ऐसी  घटनाओं को  रोका  हैं  ।  श्री  चावड़ा  का
 यह

 कथन  भी  सही  नहीं
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 वधि

 है  कि  भ्रतुमूचित  जातियों  जातियों  के  कल्याण-वार्यो  पर  खर्चे  की  राशि  को  धीरे  धीरे  घटाया  जा  रहो

 है  ।  प्रतिवेदनों  के  अनुसार  इन  जातियों  के  उत्थान  पर  वर्ष  1951-1959  के  बीच  30  करोड़  रुपये

 खचं हुए  थे  मगर  1974  से  1979  के  लिये  यह  राशी  455  करोड़ है  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकारें

 भी  अपने  बजट  में  से  इन  जातियों  तथा  पिछड़ी  जातियों  के  वत्याण।थ  भारी  राशियां  खर्च

 कर  रही  हैं  ।  प्रस्तावित  की  गई  सभी  योजनाश्रों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  तो  नहीं  कहता

 हूं  कि
 सब  कुछ  पुरा  हो  गया  है  ।  काफ़ी  कुछ  किया  जाना  शेष  है  ।  परन्तु  दूरस्थ  देह'तों  में  हरिउ'नों  की  सरक्षा

 करना  भी  एक  बड़ी  समस्या  है  क्योंकि  दूर-दराज  जगहों  पर  उन्हें  सताया  जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकारें

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  का  दूर  संभव  प्रयास  कर  रही  हैं  ।  भ्रापात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  तथा  20-

 सुल्ली  कार्यक्रम
 की

 क्रिया  न्विती  arte  होने  से  wfaea  श्रमिकों  तथा  विशेष  रूप  से  भ्रनुसूचित  जातियो ं/
 जनजातियों  को  भूमि  का  वितरण  करने  के  लिये  विभिन्न  सरकारों  द्वारा  श्रनेक  कार्यक्रम  तथा  कानून  बनाये

 गये  हैं  ।

 महाराष्ट्र  के  थाना  जिले  की  एक  तिहाई  जनसंख्या  श्रादिवासियों  की  है  ।  साहुकारों  ने  इनकी

 भूमि  जंबरत  हथियाली  थी  ।  श्रब  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कानून  पास  करके  उनकी  भूमि  वापस  दिलाना

 रंभ  कर  दिया  है  ।  इसके  अतिरिकत  राष्ट्रीय  कानूनी  सहायता  समिति  भी  उन  क्षेत्रों  में  ग्रादिवासियों

 को  कानून  अ्रादि  का  ज्ञान  कराने  के  लिये  नि:शुल्क  सेवा  कर  रही  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  सभी  वकीलों  से  aa le

 की  है  कि  वे  गांवों  में  जाकर  ग्रादिवासियों  की  सहायता  करें  ।  सारे  में  कानूनी  सहायता  समितियां

 गठित  की  जा  रही  हैं  ।  श्रक्तुबर  तथा  नवम्बर  मास  में  मेरे  जिले  में  एसे  10,000  मामलों  का  पता  लंगाया

 गया  जहां  भ्रनुसूचित  जातियों  की  भूमिं  जबरन  हड़प  ली  गई  थी  |  अरब  तक  अधिकांश  भूमि

 दिलाई  जा  चुकी  है  ।  सरकारी  अधिकारी  भर  GaTs-Bal  कंधा  से  कंधा  लगाकर  20  सूत्री

 क्रम  की  क्रिप्रा  न्वितो  में  लगे  हैं  ।  भ्र्त  श्री  चावड़ा  से  यह  सुनकर  दुःख  होता  हैं  कि  इस  क्षत्र  में  कुछ  नही
 किया  जा  रहा  है  ।  मैं  जानता हं  कि  ag  सब  कुछ  काफ़ी  नहीं  है  परन्तु  सरकार  का  उद्देश्य  देश  में  इन  जातियों

 को  दशा  सुधारने  के  लिये  बहुत  कुछ  करने  का  है  ।

 अपात  स्थिति  के  दौरान  यद्यपि  सभी  विभाग  भली  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हे  परन्तु  न  जाने  पुलिस

 विभाग  पर  श्रापात  स्थिति  का  प्रभाव  कोई  नहीं  gar  हैं  वहां  कदाचार  हो  रहा  ऑ्रांसुका  के  ala

 निर्दोष  व्यक्तियों  को  पकड़ा  जा  रहा  है  केवल  इसलिये  कि वें  उनकी  घूस  की  किश्ते  नहीं  देते  ।  मैंने

 राज्य  सरकार  को  ऐसे  कई  मामलों  की  सूचना  दी  परन्तु  वे  लोग  ग्र्ब  भी  जेल  में  सड़  रह ेहैं
 |  दूसरी  श्रोर

 जेल  से  फ़रार  होने  के  बाद  श्रात्मसम्पंण  करने  वाले  गुण्डों  को  केवल  एक  मास  तक  जेल  में  रख
 कर  छोड़

 दिया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  पुलिस  विभाग  श्रांसुका  का  दुरुपयोग  करता  है  श्रौर  लोगों  को  परेशान  करता

 है  ।  मंत्री  महोदय  इस  मामले  में  जांच  करे  यह  करें  कि  लोगों  के  साथ  अन्याय  न  हो  तथा

 उनके  सुरक्षित  हो  ।

 कुछ  जिलों  में  हरिजन  लोग  aa  भी  सिर  पर  मल-मूत्र  उठाकर  HHT  त्राते  हैं  ।  केन्द्र  सरकार

 इस  श्रभिशाप  को  रोकने  के  लिपे  राज्य  सरकारों  को  काफ़ी  भ्रनुदान  देती
 है  परन्तु  कुछ  नगरपालिकायें

 उचित  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  हैं  ।  सरकार  को  कड़े  कदम  उठाने  चाहिये  |

 सफ़ाई  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  बनाने हेतु  सरकार  नगरपालिकाश्रों  को  अ्रनुदान  भी  देती

 है  परन्तु  नगरपालिकायें  किसी  सफ़ाई  कर्मचारी  की  सेवा  समाप्त  होने  या  सेवा  छोड़  जाने  पर  वहू  मकान
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 वापस  ले  लेती  है  ।  यदि  ag  मकान  उस  व्यक्ति  के  पास  रहने  दिया  जाये  तो  हम  से  हरिजनों  को  भी  सहायता

 करने  की  दिशा  में  बहुत  बड़ा  काम  होगा  ।

 नई  दिल्‍ली  में  डिफेंस  कालोनी  में  तीन  ag  पुर्व  एक  बैंक  का  लाकर  तोड़  कर  आभूषण  श्रादि

 चोरी  कर  लिये  गये  उसकी  कोई  उंच  पुलिस  ने  नहीं  की  ate  न  ही  दोषी  व्यक्ति  पकड़े  गये  ।  हाल  ही
 यं  सभी में  76  को  दो  लाकर  टूटे  शि अरार  गरीब  लोगों  की  सारी  बचत-पूंजी  चोरी  चली  गई  ।

 लोग  सैनिक  कर्मचारी  थे  ।  परन्तु  अपराधी  नहीं  पकड़े  गये  और  न  ही  कोई  aia  हुई  ATT  इस

 मामले  को  देखिये  ।

 कर्नाटक  श्रौर  महाराष्ट्र  के  बीच  बेलगांव  का  शौर  कर्नाटक  तथा  केरल  के  बीच  कासरगोडे

 संबंधी  सीमा  श्रनेक  वर्षों  से  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ।  wa  समय  गया  है  कि  ये  विवाद  तुरन्त  ही  तथा

 हमेशा  के  लिये  हल  किये  जाने  चाहिये  |  संबंधित  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  देन्द्रीय  गह  मंत्री  बैठें  श्रौर  इसका

 हल  निकालें  जैसा  कि  हरियाणा  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  के  मामले  में  श्री  उमाशंकर  दीक्षित  ने  किया  था

 स्वाधीनता  सेनानियों  की  सहायता  करने  की  रन क  योजनायें  हैं  पेंशन  के  पात्र  सभी  स्वाधीनता

 सेनानियों  में  से  तीन-चौथाई  को  पेंशन  मिल  चुकी  है  ।  परन्तु  एक  ऐसे  वर्ग  को  छोड़  दिया  गया  है  जिसने

 भूमिगत  रहकर  कार्य  किया  सरकार  उनसे  प्रमाण  मांगता है  ।  उनके  साथ  काम  करने  वाले

 संसत्सदस्यो  तथा  विधायकों  ने  यह  प्रमाणित  भी  किया  है  कि  उन  व्यक्तियों  ने  भूमिगत  रह  कर  काम  किया

 है  सरकार  को  यह  प्रमाण  मान  लेना  चाहिये  पौर  उन्हे  स्वाधीनता  सेनानी  qua  दी  उतनी  चाहिये  ।

 ताम्प्रबत्र  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  कहती  है  कि  कलेक्टर  से  श्रावेदन  किया  जाये  ।  यदि  श्राप

 ताम्प्रपत्र  देना  चाहते  हैं  तो  सम्मानपूर्वक  दी  जिये  ।  क्या  हम  इसके  लिये  प्रार्थना  करें  ?  यह  तो  झ्रनादरपूर्ण

 बात है

 अ्रन्दमान  तथा  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों  में  तेनात  अ्रधघिका  रियों  को  अनेक  वर्षों  तक  वापस  स्थानान्तरित

 नहीं  किया  उता  है प्रौर  जंब  वे  लौटते  भी  हूँ  तो  इन्हें  फ़िर  यह  कह  कर  वहीं  दूरस्थ  स्थानों  पर  भे  भ  दिया  जनता

 है  कि  महानगरों  की  जलवायु  उनके  अतकल  नहीं  है  ।  इन  अधिकारियों  को  दिये  गये  ऑ्राश्वासनों  को  पुरा

 किया  जाना  चाहिये  wie  उन्हें  उपयुक्त  कार्य  पर  तथा  श्रच्छे  स्थानों  पर  नियुक्त  faut  उतना  चाहिये

 गह  मंत्रालय  में  SIAR  छुक०  एच०  :
 मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  श्रोम  मेहता

 ने  कल  कुछ  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  कुछ  प्रश्नों  का  उत्तर  ब्रा  मैं  देना  चाहूंगा  ्रौर  गि  बातों  का

 उत्तर  झाज  या  कल  स्वयं  गृह  मंत्री  देंगे  ।

 श्री  पटेल  के  भाषण  से  मुझे  लगता  है  कि  उन्होंने  अब  यह  मानना  शुरू  कर  दिया  कि  अ्ापात  स्थिति

 की  घोषणा  से  लाभ  हुमा  है  श्रीर  स्थिति  सामान्य  हो  गई  है  ।  वह  चाहते  हैं  कि  प्रापात  स्थिति  समाप्त

 कर  दी  भय यि  ॥

 अ्रापात  स्थिति  से  श्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  बहुत  भ्रच्छा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  बहुत  ही  कम  उन-दिवस

 व्यर्थ  होते  हैं  at  श्रौद्योगिक  उत्पादन  बहुत  बढ़ा  है  ।  बहुत  कम  हड़तालें  श्रौर  तालाबंदियां

 ay  arr
 नन

 हुई हैं
 faratt-azearat  भी  स्थिति  aga  सुधरी  है  ।  Qs  bo  अनुशासन  झाया  है  यहां  सभा  में

 भी  शर  इसके  बाहर  भी  इसका  प्रभाव  स्वयं  प्रकट  है  ।
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 कलि  नन

 परन्तु  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  त्रर्भी  तोड़-फ़ोड़  की  कुछ  गतिविधियां  हो  रही  हैं  ।  रेलवे

 में  तोड़-फ़ोड  की  कुछ  घटनाएं  सामने  श्राई  बड़ौदा  में  डायनामेट  का  मामला  हुम्रा  है  केरल  तथा

 प्रन्यं  कछ  ata  से  भी  समाचार  frat  हैं  कि  प्रतिबंधित  सशठना  के  फरार  लोग  wa  भी  भमिगत  रह

 कर  झपनी  गतिविधियां  चला  रहे  हैं  ।  स्र्त  राष्ट्र  को  अभी  सतक  रहने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  अनशासन

 बनाये  रखना  बहुत  ज़रूरी  है  ।  राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  को  प्रोत्साहित  करने  वाले

 को  राष्ट्रीय  हित  को  सोचना  होगा  ।

 मैं  यह  स्पष्ट  कर  दूं  कि  राजनतिक  दलों  की  कानूनसंगत  गतिविधियों  के  लिये  बेठकें  झादि
 ्  a  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 [att  सी०  Ro  TETRA  पीठासीन

 [Suri  M.  STEPHEN  in  the  chair]

 यह  तो  सच  है  कि  ग्रनच्छेद  19  के  Mala  अ्ापात  स्थिति  के  दौरान  मलभत  ग्रधिक्रार  निलम्बित
 हैं

 परन्तु  इससे  UsTaa  दलों  की  काननसंगत  गतिविधियों  पर  कोई  ara  नहीं  art  शायद

 श्री  सरोज  मुखर्जी  की  कठिनाई  यह  है  कि  उनकी  बैठकों  में  लोग  भ्राते  नहीं  हैं  ।

 श्री  ददारथ  देव
 :

 ag  1945  त्रिपुरा  में  साक्ष  रता
 बढ़ाने  के  लिये  गठित  जनशिक्षा  समिति

 को  भी  श्रपनी  शिक्षा  संबंधी  बैठक  बुलाने  की  saute  नहीं  दी  गई  ।  यह  कोई  राजनेतिक  संस्था  भी

 नहीं है  ।

 श्री  एफ  एच०
 मोहसिन

 :  यह  तो  स्थानीय  ने  देखना  है  कि  इससे  कानून  त्रौर

 व्यवस्था  की  समस्या  तो  नहीं  पैदा  हो  पती  |  उस  समय  यदि  कोई  भड़काऊ  भाषण  दे  डाले

 स्थानीय  अ्रधिकारी  स्थिति  का  अध्ययन  कर  रहे  हैं  ।  वे  चाहें  तो  भ्रनुमति  दे  सकते  हैं  परन्तु  हम  भी

 राजनतिक  दल  की  किसी  वेध  urs ifaa  गतिविधि  पर  कोई  रोक  नहीं  लगाते  हैं  ।

 श्री  दशरथ  देव  :  क्या  केवल  अधिकारियों  को  ही  सही  स्थिति  का  पता  होता  है  ।  कोई  अन्य

 व्यक्ति  इसका  निणय  नहीं  कर  सकता  ।  इसका  प्रथ  तो  नौकरशाही  के  हाथ  लम्बे  करना  होगा  यह

 तो  लोकतंत्र  नहीं  है  ।

 श्रो  Tho  एच०  मोहसिन  गह  मंत्री  इसका  उत्तर  देंगे  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  हम  दिल्‍ली  में  बेठे

 नहीं  जान  सकते  कि  ब्रिपुरा  में  क्या  हो  रहा  है  ।  वहां  के  स्थानीय  लोग  ही  स्थानीय  स्थिति  को  जानते

 हैं  ate  परिस्थितियों  के  भ्रनसार  हो  एसी  बैठकों  के  लिये  श्रनुमति  देते  हैं  ।

 श्री  दण्डपाणि  ने  rca  लंगाया  है  कि  श्री  भारत  को  गिरफ्तार  करने  के  बाद  उन्हें  कारावास  में

 उचित  श्रेणी  में  नहीं  रखा  गया  ।  उसे  तमिलनाड॒  सरकार  ने  बताया  है  कि  बार  बार  बुखार

 राने  ate  टांग  में  तथा  सिर  में  दरद  की  शिकायत  होने  पर  22-2-76  को  सरकारी  अस्पताल  में

 दाखिल  किया  गया  att  वहां  उनका  उचित  इलाज  किया  गया  ।  अस्पताल  में  उन्हें  श्रेणी  के  e qs  में

 रखा  गया  जोकि  श्रांसुका  के  झधीन  बन्दी
 संसद्‌  सदस्यों  के  लिये  है  ।

 श्री  था  frerfetae
 :  यह

 सूचना
 ग़लत  है  उन्हें  श्रेणी  नहीं  दी  गई  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन :  मुझे  जो  जानकारी  मिली  मैंने  श्रापको  दे  दी  ।

 श्री  दशरथ  देव  :  विधायकों  तथा  संसत्सदस्यों  के  लिये  एक  निश्चित  श्रेणी  है  ।  संबंधित  सभा

 का  यह  दायित्व  है  कि  वहं  उसके  सदस्यों  को  वहू  सम्मान  मिले  ॥
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 (Saka)

 श्री  एक०  एच०  मोहसिन  :  इस  शिकायत के  मिलते  a  हमने  तुरन्त  तमिलनाडु  सरकार  से  ट

 किया  ait  एक  घण्टे  के  अन्दर  अन्दर  ही  हमें  यह  जानकारी  मिली  है  ।

 स्वाधीनता  सेना  नियों  को  पेन्शन  संबंध  भी  कई  बात  यहां  उठाई  गई  हैं  ।  श्री  सुबोध  हंसदा  ने

 बताया  अनेक
 उतली

 लोग  यह  पेन्शन  पा  रहे  हैं  परन्तु  यह  संख्या  बहुत  बड़ी  नहीं

 हमने  जांच  करके  2604  व्यक्तियों  की  पेन्शन  निलंबित  की  है  ।  21  मामलों  में  पेन्शन  रद्द को  है  क्योंकि

 ये  लोग  स्वाधीनता  सेनानी  नहीं  पाये  गये  ।  देश  में  यह  पेन्शन  पाने  वाले  स्वाधीनता  सेनानियों

 की  संख्या  1,09,200 है  प्र्त  इनमें  21  मामलों  का  प्रवध  होना  कोई  बहुत  बड़ी  संख्या  नहीं है  ।  पेन्शन

 देने  का  एक  अधार  यह  है  कि  कोई  व्यक्ति  यह  प्रमाणित  करे  कि  वह  स्वाधीनता  संघर्ष  के  लिये  कम
 से  कम  मास  जेल  में  रहा  ।  अ्रनेक  मामलों  में  नहीं  मिल  पाता है  ।  श्री  धामनकर ने  कहा  कि

 faeriqat,  भूत  संसत्सदस्यों
 से  यह  प्रमाणित  कराना  कि  श्रमुक  व्यक्ति  उनके  साथ

 । जल  में  एक  सही  निर्णय  है

 श्री  Fo  चन्द्रप्पन  यह  सुविधा  उन  लोगों  को  कयों  नहीं  देते  जिन्होंने  रह  कर  काम

 किया  ?  विशेषकर  केरल  के  ट्रावनकोर  क्षेत्र  में  ?  सर  सी ०  पी ०  ने  काय  किया  परन्तु  उसका  कोई  रिकार्ड

 नहीं  रखा  गया  था  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  इस  पर  मैं  बाद  में  चर्चा  करूंगा  ।  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  मे

 विधायकों  का  प्रमाणपत्न  स्वीकार  कर  लेते  हैं  ।  उन  लोगों  के  लिये  भी  यह  सब  कुछ  याद

 रहना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  यह  संघ  अज  से  30  इससे  भी  ्रधिक  समय  पहले  हुभ्ना  था  ।  वष

 1920  के  ala  पास  भी  अनेक  लोग  खिलाफत  झ्रान्दोलनਂ  मे ंजेल  गये  थे  twa  यदि जेल  जाने  का  भी

 ऐसा  प्रमाणपत्र  नहीं  मिल  पाता  है  तो  फ़िर  हम  किसी  भूतपुर्व  पाषं  या  संसत्सदस्य  से  कोई

 प्रमाण-पत्र  स्वीकार  किया  जायेगा  |

 जेसा  कि  श्री  दशरथ  देव  कह कह  रहे  ५ ५ एस  मामले  हो  सकते  हैं  ।  एसा  हो  सकता है  कि  कोई

 साथी  विधायक  या  संसद्‌  सदस्य  न  बना  हो  श्रौर  e fra Ts  उपलब्ध  न  हों  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  कहता

 है  कि  वह  महीने  के  लिए  जेल  गया  झ्रौर  यदि  उसका  साथी  विधायक  या  संसद्‌  सदस्य  न  बना

 हो प्रौर  वह  उससे  प्रमाणपत्र  न  लें  सका  हो  तो  एसे  मामले  राज्य  सरकारों  को  सौंप  दिए  जाते  हैं  ।  राज्य

 सरकारो  की  राज्य  स्तर  तथा  जिला  स्तर  पर  समितियां  होती  हैं  जोकि  उस  क्षेत्र  के  प्रसिद्ध  स्वतंत्रता

 सेनानियों से  स्थानीय  जांच  करते  हैं  भ्रौर  फ़िर  सिफ़ारिश  करती  हैं  ऐसे  में  हम  उस  सिफ़ारिश  को

 स्वीकार  कर  हैं  प्र  पेंनशें  दे  देते  हैं  ।

 हमारे  जेसे  विशाल  देश  में  कुछ  ऐसे  भी  लोग हो  सकते हैं  जो  जाली  प्रमाणपत्र  लाते हों  ।  उन

 जाली  प्रमाणपत्नों  को  जांच  करने  ौर  उन  पर  सिफ़ारिश  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  पास  भज

 दिया  जाता है
 ।

 हर  सभव प्रयास किया  जाता है  कि  झूठे  दावेदारों को  पेंशन  न  मिले  किन्तु
 जब  कोई

 विधायक  या  किसी  व्यक्ति  के  बारे  में  शिकायत  करता  है  कि  वहू  वास्तविक
 रूप

 से  स्वतंत्रता

 सेनानी  नहीं  है  तो  उसकी  पेंशन  बन्द  कर  दी  जाती  है  ।  शर  राज्य  सरकार  को  ऐसे  मामले  की  जांच

 के  लिए  कहा  जाता  है  ।
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 श्री
 कं०  सूर्यनारायण  :

 राज्य  सरकारें  किसी  का  पक्ष  भी  ले  लेती  हैं  ।  कल  कहा  गया
 था  कि  उन  लोगों  के  नाम  न  बताएं  जायें  ।  माना  कि  कोई  विधायक  प्रमाणपत्न  देता  है  श्रौर  बाद  में

 कह  देता  है
 कि

 यह  प्रमाणपत्न  मैंने  नहीं  दिया  तो  ऐसी  स्थिति  में  राज्य  सरकार  कया  करेगी  ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  जब  कभी  कोई  इस  तरह  की  शिकायत  मिलती  है  तो  हम  उसे

 राज्य  सरकार  के  पास  जांच  करने  ale  रिपोर्टे  देने  के  लिए  भेज  देते  हैं  ate  पेंशन  बन्द  कर  दी  जाती

 है  ।  शिकायतकर्ता  का  नाम  पेंशन  भोगी  को  कभी  नहीं  बताते  ।  किन्तु  एक  ऐसा  भी  मामला  है

 जिसमें  बिहार  के  माननीय  सदस्य  श्री  पासवान ने  बताया  था  कि  चूंकि  उस  व्यक्ति  की  art  5000

 रुपये  से  ग्रघिक  है  वह  पेंशन  का  हकदार  नहीं  है  ।  जांच
 करने  से  पता  चला  है  कि

 ag  वास्तव में

 स्वतंत्रता  सेनानी  किन्तु  उसकी  wrt  5000  रुपये  से  भी  श्रधिक है  ।  श्री  पासवान  चाहते थे  कि

 जांच  मेरी  उपस्थिति में  होती  ।  प्रत  ऐसे  भी  सदस्य हैं  जो  कि  अपना  नाम  बताना  चाहते  हैं  ।

 श्री  gata  ह्सदा  (fazattz)
 :  मैंने  कल  जो  शिकायत  की  है  वह  उस  क्षेत्र  की  जनता  की

 शिकायत पर  arearfea  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  श्रतिरिंक्त  सचिव  ने  उस  व्यक्ति  को  बताया

 कि  श्री  सुबोध  हंसदा  के  कहने  पर  उसकी  पेंशन  बन्द  की  गई  है  ।  राजनीतिक  दृष्टि  से  हानि

 होती है  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन :  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  राज्य  सरकार  को  श्रापका  न  बताया

 जाये  तो  हम  ऐसा  ही  करेंगे  ।  हम  केवल  इतना  कह  देंगे  कि  किसी  संसद  सदस्य  ने  ऐसी  शिकायत  की  है

 ताकि  उसको  महत्व  दिया  जाये  ।  जो  लोग  भूमिगत  हुए  थे  वे  भी  पेंशन  पाने  के  afaarey  हैं  बशर्तें  कि

 कोई  प्रमाण  पत्र  पेश  किया  जाये  ।  छोड़ो  श्रान्दोलन के
 समय  लाखों  लोग  भूमिगत  हो  गए  थे

 झर  उन्होंने  स्वेच्छा से  कार्य  किया  ।  यदि  हम  उन  सब  लोगों  को  पेंशन  दें  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  सारा

 वित्त  भी  इसके  लिए  पुरा  नहीं  होगा  ।  हमें  यह  भी  देखना  है  कि  क्या  उसकी  का  वारंट  निकला

 था  ।  यदि  उनके  पास  कोई  लिखित  प्रमाण  न  हो  हम  राज्य  सरकार  को  कहते  हैं  कि  वह  पुलिस  तथा

 मजिस्ट्रेट  श्र  न्यायालय  के  रिकार्डों  से  पता  करें  ।  यदि  वहां  से  यह  साबित  हो  जाये  कि  कोई  व्यक्ति

 6  महीने  के  लिए  भूमिगत  रहा  तो  ऐसे  मामले  को  हम  पेंशन  देने  के  लिए  स्वीकार  कर  लेते  हैं  ।

 श्री  धामनकर  :  fas  नष्ट  हो  गए  मेरा  सूझाव  ह  कि  उस  व्यक्ति  के  साथ  जो

 विधायक  या  संसद  सदस्य  भूमिगत  रहा  उसका  प्रमाण  पत्र  मान  लिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  एफ०एच०  मोहसिन
 :  हम  ऐसा  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  वास्तविक  कार्यकर्ता

 जाली  कार्यकर्ता का पता लगाना का  पता  लगाना  कठिन है

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  :  हम  यह  नहीं  कहते  कि  उन  सभी  लोगों  को  पेंशन  दी  जाये जो  भमिगत

 हुए थे
 ।  हम  तो  चाहते  हैं  कि  जिन  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  लिए  वारंट  जारी  किए  गए  थे  श्रौर  इसके

 कारण  जो  भूमिगत  हो  गएं  उन्हीं
 को

 पेंशन  दी  जाये
 ।

 किन्तु  समस्या  प्रमाण  की  है
 ।

 क्योंकि  सारे

 रिकार्ड नष्ट  हो  चुके  हैं  ।  कोई
 न  कोई  उपाय  तो  निकालना ही  होगा  ।  केरल में  ऐसे  हजारों
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 हका Demands
 for

 Grants,  1976-7
 April  1,  1976

 श्री  THs  एच ०  मीहंसिन :  ऐसा  केवल  केरल  में  डी  नहीं  देश  के  हर  राज्य  में  ही  नहीं  है

 ऐसे  मामले  पड़े  हैं  ।

 श्री  सी०  क े०  चन्द्र  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  |

 xt  एफ०  एच०  मोहसिन  मैं  ग्राप के  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  ( sraqaqret )  हमने

 इस  पर  विचार  कर  लियां  है  अरार  हमे  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  प्रत्येक  स्वतंत्रता  सेनानी  की  विधवा  को  200  रुपये  प्रति  माह  पेंशन

 दी  जानी  चाहिए  ।  हमने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  किसी  स्वतंत्रता  सेनानी  की  मृत्य  के  बाद  उसकी  विधवा

 को  100  रुपये  प्रतिमाह  पशन  इतना  ही  नहीं  उसकी  लड़कियों  को  उनका  विवाह  नक

 50  रुपये  प्रत्येक  लड़की  को  प्रेशन  दी  जायेगी  ।  किन्तु  स्वतंत्रता  सेनानी  के  लड़कों  को  किसी  तरह  की

 पशन  नहीं  दो  जायेगी  ।

 कई  मामले  निलंबित  पड़े  हुए  हैं  ।
 पुन्नंप्रा-वयालार  भूतपुवं  हैदरावाद

 रियासत  में

 तेलंगाना  झ्रान्दोलन  तथा  त्नाय  समाज  श्रान्दोलन  जैसे  मामले  भी  हैं  ।  उत्तरी  भारत  में  पंजाब  में  भी

 कुछ  ग्रान्दोलन  हुए  हैं  इन  पर  भी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।  मोपला  विद्रोह  को  हमने  स्वतंत्रता  संघर्ष

 नहीं  माना  है  ।  रना  भगत  आन्दोलन  भो  विचाराधीन  है  ।  इसके  अतिरिक्त  संट्रल  इंडियन  हास  प्रसॉनेलਂ

 940  की  क्रांति  भी  विचाराधीन  है  ।

 गह  मंत्री  ब्रह्मानन्द  :  जांचाधीन  है  ।

 श्री  Cho  एच०  इसके  अतिरिक्त  fia  में  1940  में  एम०  टी ०  ड्राइवस  क्रांति

 1941  में  हांगकांग  में  हुए  20  वीं  कस्ट्रकशन  बट्टी  की  बिहार  में  हुमा  रना  भगत

 श्र न्थ्रा  प्रदेश  में  सुनागला  श्रान्दोलन  आदि  अभी  गृह  मंत्रालय  के  जांचाधीन  तथा  विचाराधीन  हूँ  |

 श्री  था०  fasfaaa : :  wal  कई  मामले  निपटाने  शेष  रह  गए  हैं  ।  कई  मामलों  में  स्वीकृति

 तो
 प्रदान  कर  दीं  गई  है  किन्तु  नाम  या  गांव  श्रथवा  तालुक  श्रादि  गलत  लिखे  जाने  के  कारण  स्वी  कृति

 उन  लोगों  तक  नहीं  पहुंची  है  ।

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  29-2-1976  तक  स्थिति  इस  प्रकार  थी  ॥  निर्धारित  तिथि

 प्रथात  31-3-74 से  पूर्व  1,94,272  ०७ प्रावदन  पत्र  प्राप्त  हुए  ।  उसके  बाद  43,610  प्रावदन  पत्न

 प्राप्त हुए  ।  इस  ate कुल
 मिलाकर  2,37,882  झावेदन

 पत्न  प्राप्त हुए
 |  इनमें

 से
 1,09,230  को

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  हैं श्र  79,908  झस्वी क़त  हो  गए  हैं  48,677  मामलों  को  बन्द कर  दिया

 गया  है  झ्ौर  केवल  67  निलंबित पड़े  हुए  हैं  |

 सभापति  नहोदय  :  फ़ाइलिग  का  क्या  शरथ  है
 ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  '  श्रावेदन  पत्न  के  साथ  प्रमाणपत्र  लगाना  श्रावश्यक  है  जब  कोई

 व्यक्ति  बार-बार  यही  कहता  है  कि  प्रमाणपत्र  उपलब्ध  नहीं  हैं  तो
 उस  मामले  को  कब  तक  निलंबित

 रखा  जा  सकता है  ।  हम  उस  मामले  को  बद  कर  देते  हैं
 जब

 प्रमाणपत्र  पेश  कर  fat  जाये

 फिर  उस
 पर  पुनः

 कार्यवाही  शुरू  कर  देते  हैं
 |

 श्रस्वी कृत  वे  मामले  होते
 जिनमें  उस  व्यक्ति  ने

 6  महीने  की  कैद  न  भुगती  हो  |
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 चेत
 12,  1898

 झनुद,नों  की  मांगें  1976-77

 थ्रो  चपलेन्दू  zara  :  उन  मामलों  का  क्या  होगा  जिन  में  सेंट्रल  जल  की  रिपोर्ट  नष्ट  हो  गई

 हैं  प्रौर  जो
 व्यक्ति  वहां  रहे  हैं  उन्हें  प्रमाणपत्र  उपलब्ध नहीं  हो  रहे  हैं  ।  मेरा  अनुरोध है  कि

 ऐसे  मामलों  में  संसद  सदस्यों  द्वारा  दिया  जाने  वाला  प्रमाणपत्र  स्वीकार  कर  लिया  जाना

 श्री  Cho  एच०  मोहसिन  :  साथ-साथ  सा  भुगतने  वालों  के  ही  मामले  में  संसद  सदस्यों  के

 प्रमाण  पत्न  स्वीकार  किये  जाते  हैं  ।

 श्री  श्रार०  पो०  यादव  :  उन  AaaT  का  कया  जहां  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  हैं  किन्तु  राज्य

 सरकारें  उन्हें  उचित  मामला  समझती  हैं  ।

 श्री  एक०  एच०  मोहसिन  :  मैं  इस  बारे  में  पहले  ही  कह  चुका  यदि  जेल  का  प्रमाण

 पत्र  तथा  सह-कंदी  का  प्रमाण  पत्र  उपलब्ध  नहीं  होता  है  तो  वह  मामला  राज्य  सरकार  को  जांच  करने

 तथा  सिफ़ारिश  देने  के  लिए  भेज  दिया  जाता  है  ।

 श्री  झार०  पो०  यादव  :  भूमिगत  हुए  व्यक्तियों  का  क्या  होगा  ?  ,  .  (zara)

 श्री  Tho  एच०  मोहसिन  :  स्वेच्छा  से  भूमिगत  होना  जाना  नहीं  है  ।'  इस  भ  इसके

 लिए  22.  6  करोड़  का  प्रावधान  लिया  गया  है  ।  किन्तु  यह  राशि  वास्तविक  स्वतंत्रता  सेनानियों को

 ही  मिलनी  चाहिए  ।  संसद  विधायकों  तथा  सामाजिक  कार्यकर्ताश्रों  से  अ्रनुरोध है ्य है  कि  वे  उन

 व्यक्तियों  के  बारे  में  हमें  सूचना  दें  जोकि  वास्तव  में  स्वतंत्रता  सेनानी  नहीं  हैं  किन्तु  पेशन  ले  रहे  हम

 जिला  कोष  श्रधिका  रियों  तथा  ्य  महत्वपूर्ण  अधिका  रियों  के  पास  सूचियां  भेज  रहे  हैं  तांकि

 वे  रहें  Wie  यदि  कहीं  से  वह  शिकायत  मिले  कि  फ़लां  व्यक्ति  wae  रूप  से  पेंशन  ले  रहा  है  तो

 उसको  पेंशन  देनी  बन्द  कर  दी  जायेगी  ।

 att  इयाम  सुन्दर  महापात्र  (araatz)  :  1942  में  कुछ  डाकू  जेल  में  थे  वे  Ws-HzT  थे  ।

 उनमे ंसे  कुठ  बाद में  में  झरा  गये  ।  मेरे  क्षेत्र  में  TH  कुछ  लोगों  को  पेंशन  दो  गई

 एवं  मामलों  का  कैसे  पता  चलेगा  |

 श्री  एक०  एच ०  मोहसिन  :  यदि  माननोय  सदस्य  कोई  ठोस  जानकारी  देंगे  तो  हम  उसकी

 जांच  करेंगे  ।

 निर्माण  और  तथा  संसदोर्थ  कार्य  मंत्री  Fo  रघ्रामया  :  प्रभी  काफी  सदस्यों  ने

 भाषण  देने  हैं  वाद  विवाद  जारो  रह  सकता  ह  और  गुह  मंत्री  को  6  बजे  के  लिए  2  मिनट  पर

 बुलाया  जा  सकता

 श्री  टो०  बालकृष्णया  :  देश  में  कानून  अर  व्यवस्था  की  स्थिति  को  ठीक  प्रकार  से

 लागू  करने  के  लिए  मंत्रो  महोदय  बधाई  के  पात्र  अब  यह  स्पष्ट
 हे

 कि  सरकार  द्वारा  को  गई

 कार्यवाही  के  फन  स्वंरूप  देश  में  शांतिपूर्ण  तया  सौहादंयपूर्ण  वातावरण  है  ।

 कुछ  स्थानों  पर  जर्मीदारों  तथा  पुलिस  द्वारा  हरिजनों  पर  श्रत्याचार  करने  की  घटनायें  हुई  हैं  ।

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  हरिजनों  पर  जमींदारों  या  पुलिस  द्वारा  श्रत्याचार  न  हो

 कारगर  कदम  उठाने  चाहिएं
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 Demands  for  Grants,  1976-77  Chaitra  12,  1898
 (Saka)

 हरिजनों  अर  गिरिजनों  को  बहुत  बड़ी  संख्या  है  सरकारी  सेंवाश्रं  में  उनके  लिए

 स्थान  उनकी  संख्या  की  तुलना  में  बहुत  कम  हैं  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  /  area  पुलिस  सेवा  में
 भर्ती  के  समय  तो  इन  पर्दा  के  लिए  श्र  रक्षण  होता  है  किन्तु  पदोन्नति  के  लिए  इस  तरह  को  कोई  व्यवस्था

 नहीं  फिर  भारतोयਂ  अथंशास्त्र  सेवा/भारतीय  सांख्यिकीय  प्रयम  feria  श्रेणी  तृतीय
 श्रेंगो  तबा  चतु  श्रेणो  में  भी  हरिजनों  को  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  श्रेगी

 में  wagraa
 जातियां  की  प्रतिशतता  1969  में  2.  29  1970  में  2.36  1971  में  2.  58

 प्रतियात  तथा  1973  मैं  2.  36.0  प्रतिशत  थो  ।  सरकार  से  wade  हैं  कि  वह  उनक  लिए  ग्रारक्षित

 स्थानों  को  पूरी  तरह  भरे

 हरिजनों  को  दिए  गए  संवधानिक  श्रारक्षग /  गारंटो  लागू  की  जानी  चाहिए  ।  श्रनुसुचित

 जातियां  तथा  waafea  जन  जातियों  सम्बन्धों  समिति  की  सिफारिशें  कार्यान्वित  की  जानी

 चाहिए  ।

 हरिजन  जातियों  तथा  त्रय  जातियों  के  छात्रों  के  लिए  सांझे  छात्रावास  होने  चाहिएं  ।  इससे

 शिक्षा  संस्थाश्रों  में  उचित  वातावरण  पैदा  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 हरिजनों  तथा  mea  पद  दलित  लोगों  के  कल्याणकारी  कार्यों  की  देख  भाल  करने  के  लिए  एक  ग्रलग

 मंत्रालय  होना  चाहिए  ।  यह  मंत्रालय  सभी  राज्यों  में  समन्जित  रू  में  अपेक्षित  ares  या  जानकारी

 प्राप्त  कर  सकता  है  या  फिर  इनका  कारगर  निरीक्षण  कर  सकता  |

 Shri  Mulki  Raj  Saini  (Dehradun)  The  Home  Minister  deserves  congratulations
 for  restoring  law  and  order  in  the  country

 After  the  declaration  of  emergency  there  has  been  screening  of  officers  at  higher  level

 So  aS  to  eliminate  inefficient.and  dishonest  officers  This  process  fof  screening  should  be

 made  at  lower  level  also,  particularlyin  the  case  of  those  employees  who  have  direct  dealings
 with  the  public  Inefficient  and  corrupt  officials  should  be  weeded  out  while  efficient  and

 honest  officials  should  be  reWarded

 are  of  Government  officials  who  have  amassed  property  disproportio-
 nate  to  their  income  Such  cases  should  be  gone  into  There  are  anumber  of  such  cases

 in  Saharanpur  District  but  nothing  is  being  done  about  them

 A,iti-Social  elements  are  Still  active  in  rural  "areas.  The  State  Governments  should

 be  asked  to  arrest  those  elements  under  MISA  and  DIR,  so  that  peace  and  order  [prevail  in

 rural  areas  also.  There  are  people पी  our  country.  who  might  be  jindulging  in  anti-

 national  activities  in  the  name  of  religion.  The  Government  should  keep  aWatchon  the  [80-
 tivities  of  these  people

 श्री  पुरुषोत्तभ  काकोडकर  :  संव  बजट  को  सराहना  को  गई  है  |  इसका  श्रेय  ब्रापात

 स्थिति  तथा  प्रधान  मंत्रा  के  20  सूत्रो  ्राधिक  कार्यक्रप  को  जाता
 है

 |  इससे  od  के  वर्षो में  इस  तरह  का

 बजट  पेश  करना  सम्भव  नहीं  हों  पाश  क्योंकि  उस  समय  देश  में  स्थिति  भिन्न  रही  है  ।  झापात  स्थिति

 से  पूर  देश  में  श्रस्थिरता  ale  झनिश्चिता  का  वातावरण  था  ।  ग्रक़ारंण  ही  अय  fad  हड़तालें  slay  थी

 जिसके  फ नस्ब  उत्तादन  कम  होता  था  तथा  मूल्य  बढ़  जाते  थे  ।  छात्र  अपनों  पढ़ाई  की  श्रौर  ध्या
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 सघल  1;  1976  aT  दानों  की  मांगें  1976-77

 देने  की  बजाय
 हड़तालें

 करते  थे भ्रीर  श्रध्यापकों  का  घेराव  करते  थे  ।  कुछ  लोग  warat  को  हत्या  करने

 में  लगे  एसे  में  यदि  श्रापात  स्थिति  की  न  की  जाती  तो  देश  का  क्या  होता  कुछ  कहा  नहीं

 जाता  ।  झापात  स्थिति  के  बाद  परिस्थितियों में  परिवर्तन  अया  शांति  का  वातावरण  पैदा  gar

 @  |  छात्र  अतो  पढ़ाई  में  व्यस्त  हैं  उत्पादन  बढ़  रहा  हूं  गप्रार  मूल्य  गिर  रहे

 प्रधान  मंत्रो  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  ने  देश  को  नई  दिशा  दो  है  ।  श्राचाये  विनोवा  भावे  ने  aa

 स्थिति  को  अत गोसत  पर्व  कहा  ग्रापात  स्थिति  से  पूर्व  जो  स्थिति  थो  वह  पुनः  उत्पन्न  नहीं  होने  देनी

 चाहिए
 ।  परन्तु  स्थिति  में  ate  श्रधिक  सुधार  हो  सकता  था  यदि  20  gat  कार्यक्रम  को

 ठोक
 ढ़ंग

 से  हो  जाती
 ।  मैं  समझता हूं  कि  20  सूत्नी  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  का  दापित्वਂ

 कवल  गृह  मंत्रालय  या  अर्य  मंत्रालम  ही  नहीं  है  अपितु  को  स्वयं  इस  में  व्यक्तिगत

 रूप  से  रुचि  लेनो  चाहिये  ताकि  यह  सफलतापुवक  क्रियान्वित  हो  सके  ।।  हम  wis.  से  शोघ

 आपात  स्थिति  सनाप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 स्तर  मैं  सयन  का  ध्यान  गामा  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  ग्रोर  विशेज  रूम  से  करना  चाहता हूं

 गोश्रा  संघ  राख्य  क्षेत्र  के  बजट  का  मुख्य  झाधार  केन्द्र  से  मिलने  वाला  धन  ह्  हैं  ।  ग्रत  यह  सुनिश्चित

 करना  भी  केन्द्र  का  ही  दार्धित्व  है  कि  इम  धनराशि  का  उचित  प्रयोग  किया  जाये  ।  वहां  कानन  झ्ौर  व्यवस्था

 सड़ो  ढंग  से  कावम  रखो  जाये  तथ  विकास  की  गति में  वद्धि  ari

 मेरा  एक  ग्न्य  निवेदन  यह  है  कि  गोगा  के  मुख्यमंत्री  पर  अत क  प्रकार  के  भ्रारोप  लगाये  गये

 हैं  तया  इस  सम्बन्ध  में  21  म्त्ल  1975  के  उप  राज्यपाल  द्वारा  एक  ज्ञापन  भी  दिया  गया  था  ।  परन्तु

 रमो  तक  उसको  जांच  पुरो  नहीं  हो  पाई  S  तया  इस  बीच  राज्य  में  कानून  ATT  व्यवस्था  की  स्थिति  गर

 बिगड़ती  जा  रहो  गोगा में  विवान  सभा  भी  है  ।  वहां  जो  गैर-कानूनी  कार्य  हो  रहे  है  उन्हें

 समाप्त  किया  जाना  चाहिये  |

 मुझे  छात्र  प्रत्  के  बारे  में  अवेक  तारे  प्राप्त  हुई है  |  हम  इस  सकत  के  लगाये  जाने  मैं  कोई
 ng
 seq  दिने  के  कायें  को  क्षति  होती  हो  तो  हमें  इसके  बारे  में  care ग्रापत्ति  नहीं  है

 परन्तु  यदि  इससे  कृषि

 सोच  विचार  कर  लेना  चाहिये  जिस  दिन  वहां  त  यंत्र  का  उद्वाटन  किया  गधा  था  उस  दिन  वहां  बहुत

 सो  ग्रप्रिय  घटी  ।  गह  पतब्नालवं  को  इन  are  उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ताकि  ऐसो  घटनाग्रों

 की  पुनरावृति  a  हो  तया  वहां  स्वस्थ्य  वातावरण  का  निर्माण
 किया  जा  सके  |

 श्री  पी०  जी०  सावलंकर  ( aeHATATe )  :  में  ने  गृह  मंत्रालय  का  102  पृष्ठ  को वच

 76  का  प्रतिवेदन  पढ़  लिपा  ह  उतके  त्रत क  पहनलुब्रा  को  दुष्तिगत  रखते  हुए  मैं  यह  कह  सकता  a  कि  वहਂ

 विश्वसनीय  नहीं  गत  at  25  जून  को  जो  अ्रापात  स्थिति  घोषित  की  गई  थी  उसके  विरोध  में  मैने

 गत  दो  सब्नों  में  जो  तक  प्रस्तत  किये  थे  अरब  में  उनकी  पुनरावृत्ति  नहीं  करना  चाहता  ।  यह  ठोक हैं  कि

 हमें  ग्रापात  स्थिति  से  कछ  लाभ  हुये  हैं  परन्तु  मूल  प्रश्न  यह  ह  कि  यदि  ग्रापात  स्थिति  की  घोषणा  a  की

 जाती  तो  भला  यह  लाभ  प्राप्त  नहीं  किये  जा  सकते  थे  ?  क्या  विरोधी  दलों  तथा  विपक्ष  की  झ्रावाज  को

 दबाये  faa  यह  सब  कुछ  नहीं  हो  सकता  था  ?

 वास्तविकता  तो  यह  हैं  कि  ara  सरकार  द्वारा  श्रापात  स्थिति  के  नाम  पर  प्रत्येक  विरोधी  मत

 रौ वे ंवैध  विपक्ष  का  गला  घोटा  जा  रहा  है  ।  यह  जो  सब  कुठ  ग्राज  हो  रहा  है  इसे  आत्म  भ्रवुशासन  या

 अनुशासन  नहीं  कहां  जा  सकता  ।  यह  तो  केवल  मात्र  शासन  है  पौर  वह  भी  संगीन  की  नोक  पर  ।

 कांग्रेसी  सदस्य  बार  बार  यहू  कह  रहे  है  कि  विपक्षी  लोग  दुराचरण  में  लगे  हुए  थ  तथा  मन  मानो  कर  रहे
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 इस  दुराचरण  सम्बन्धी  श्रारोप  को  तो  सरकार  भ्रभी तक  सिद्ध  नहीं  कर  पाई  हां  सरकार

 स्वप्  अवश्य  मनमानों  करने  में  लगी  हुई  है  हम  यह  समझते  है  कि  यह  श्रतुशासन  अथवा  शासन  देश

 को  लोकतांत्रिक  भावना  ऑ्रथवा  व्यवहार  को  स्वस्थ  पद्धतिं  से  किसी  प्रकार  मेल  नहीं  खाता  है

 यह  बहुत  विचिंत्र  बात  है  कि  गृह  मंत्रालय  के  में  यह  दावा  किया  गधा  है  कि  जन  साधारण

 द्वारा  ्रापात  स्थिति  का  स्वागत  frat  गथा  है  तथा  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  नये  कदमों  का  स्वागत

 किया  गया  है  ।
 क्या  मैं  गुह

 मंत्री  महोदय  से  यह  पुछ  सकता हूं  कि  we  उन्होंने  किस  अरघा  पर

 किया है
 ?  जब  अप  लोगां  को  पक्ष  या  facet  में  कुछ  कहने  का  अ्रवपर  हो  नहीं  दे  रहे  तो  फिर  भला  श्राप

 इस  प्रकार  का  दावा  किस  rare  पर  कर  रहे  हैं
 ?  कितनों  विचित्र  बात  है  कि  सभाओं  तथा

 पत्रों  पर  प्रतिबंध  लंगा  कर  श्रभिव्यक्ति  के  सभी  माध्यम  बन्द  सरकार  यह  दावा  कर  रही  है

 कि  जन  साधारण  न॑  इसका  समथेनਂ  fara

 मैं  ग्राज  सरकार  के  समक्ष  यह  स्पष्ट  कर दूं  कि  सेंसरशिप  से  अनक  बुराइयां  उत्पन्न  हो  रही  हैं  ।

 लोगं  के  बोचਂ  एक  भय  सा  फन  गया  28  बे  की  स्वतंत्रतां  के  ata  भो  यदि  हम  वध  श्रभिव्यक्ति

 करने  में  डरते  तो  भला  यह  स्वंतस्त्रता  क्या  हुई  ?  ऐसा  लगता  है  कि  हम  बजाये  एक  कदम  ७,

 बढ़ने  के  पोछे  हटे  है  '।  अज  सम्पूर्ग  देश  में  गलत  तथा  झठी  श्रफत्राहों  का  वातावरण  FAT  हुश्ना अ ् है  ।

 प्रधान  मंत्रो  तथा  सरकार  द्वारा  ्रतक  बार  यह  कहा  गधा  है  कि  संविधान  में  परिव्तेन  करने  के

 प्रश्न  पर  एक  राष्ट्र  व्यापी  चर्चा  की  जायंगी  |  क्या  वह  ऐसा  परिक्तन  करना  चाहते  हूं  कि  जिससे  केवल

 सत्ताधारी  दल  ही  सम्मेलन  तथा  गोष्ठियों  का  कर  सके  ।  क्यो  सरकार  को  विपक्ष  से  सीखने

 का  कोई  प्रयत्न  नहों  करना  है  ।  सरकार  संविधान  परिवर्तन  के  बारे  में  भी  एक  तरफा  रखया  अपन

 रही  मैं  सरकार  को  चेतावत्री  दे  दूं  कि  विरोधी  तथा  facet  ग्रावाज  को  दवा  देने  उनके  विचारों

 को  दबाया  नहीं  जा  सकता  ।  ग्राज  विरोधी  श्रावाज  भूमिगत  masa  हो  गई  है  परन्तु  जब  स्थिति  इस

 प्रकार  की  हो  जाती  है  तभो  श्रतिवादी  तथा  विस्फोटक  परिणाम  सामने  श्राते  हैं  ।  सरकार  को

 इसके  बारे  में  गंभोरता  से  विधार  करना  चाहिये  ।

 मैं  गह  मंत्रो  महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  श्रांसुका  त्रार  भारत  सुरक्षा  नियमों  के  अ्न्तगत

 कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गा  है
 ?  उन  लोगो को  कहां  रखा  गधा  है  तथा  उनके  साथ  क्या  व्यवहार

 किया  जा  रहा  है
 ?  इसके  बारे  में  प्रतिवंदन  में  कोई  उल्लेख  नहीं  यदि  गह  मंत्री  यह  नहीं  बताना

 चाहते  तो  कम  से  कम  यह  झाश्वासन  तो  दें  कि  qearafeti  तथा  राजनीतिक  नजरबन्द  व्यक्तियों  के

 साथ  उचित  व्यवहार  किया  जायेगा  ।

 अराज  हमारे  देश  में  हरिजनों  तथा  दिवा सिं  की  स्थिति  बहुत  दयनीय  है  ।  सर्रकार  को

 उनकी  स्थिति में  सुधार  करने  तथा उ उन्हें  समाज  के  समृद्ध  at  की  qraarat  से  बंचाव  के  लिए  ठोस  कदम

 उठाने  चाहिये  ।

 राष्टीय  ऐ  कता  की  दृष्टि  से
 श्रष्डमान

 ग्रार  निकोबार  का  उल्लेख  एक  आदश  के
 रूप

 में  किया  जा

 सकता  है

 है  क्योंकि  TTeANy  एकता  के  सम्बन्ध  में  वहां  एक  अ्रभूतपुरव॑  परिवर्तन
 gare  ।  अज  वहां

 धर्म  के  नाम  पर  कोई  बन्धन  नहीं  है  ।  अस्पश्यता ८  तथा  बेरोजगारी  काफी  हद  तक  समाप्त

 हो  गई
 तथ्य

 तो
 यह  है

 कि
 संमुद्र  के  कारण  हम

 से
 श्रलग

 तथा  gt  होते  es
 भी  वहां  के

 लोग
 सच्चे
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 चैत्र  12,  1889
 ्रनुदानीं की  मांगें  1976-77

 नाना

 रथों  में  भारतीय  श्राज  वहां  आई ०  To  Wlzo  पी०  एस०  शरार  अ्राई०  एक ०  एस०  अ्रादि

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  ata  श्रघिकारी  कार्य  कर  रहे  हैं  परतु  वहां  के  स्थानीय  व्यक्ति  इन  पदों  पर

 नके  बराबर  काम  कर  रहे  मेरा  मंत्री  महोदय  से  faa ey  निवेदन है  कि  उन्हें  प्रशासन  कार्य  के  लिए

 वहां  क  स्थ।नोथ  प्रतिभा  को  भी  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।  इसके  साथ  gi  में  यह  अनुरोध  भी  करना

 चाहता  हूं  कि  इन  द्वीपों  में  वन  are  मछली  पकड़ने  का  विकास  करने  के  लिए  झ्र  श्रघधिक  धन

 लगाया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  करने  से  ही  उस  क्षेत्र  का  विकास  हमारी  के  ग्रन रूप  हो

 पायेगा

 अपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  ged  देश  को  तोतों  सेनाओं  के  सोमा  पर  तैनात

 जवानों  के  प्रति  श्राभार  seat  करना  चाहता हूं  जो  देश  सरक्षा  के  लिए  अरपना  सजस्व  न्योछावर  करने

 की  सदा  तैथार  रहते  हैं  ।

 ‘Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur)  :  The  proclamation  of  Emergency
 has  been  lauded  by  the  great  saintof  present  times,  Shri  Vinobha  Bhave  and  he  has  called
 it  aS  an  era  of  discipline.  The  declaration  of  20  point  programme  by  the  Prime

 Minister  on  26th  June  added  a  new  chapterin  the  history  of  uplift  of  the.  country.

 This  programme  has  opened  new  gates  of  development  and  Progress  for  the  poor  and

 downtrodden  in  the  country.  We  hereby  dedicate  ourselves  for  the  implementation  of

 this  programme  and  join  hands  with  Prime  Minister  and  Home  Miziister.

 It  is  necessary  for  the  success  of  20  point  programme  that  more  funds  may  be  alloca-

 ted  for  the  development  of  poor  and  backward  people.  Iam  sure  that  about  20  per  cent

 people  from  backward  classes  will  be  benefited  by  this  20  point  programme.  Itis  ५  a

 matter  of  fact  the  poverty  which  leads  to  social  backwardness.  So  every  honest  effort  must

 be  made  for  the  elimination  of  poverty.  Communalism  and  casteism  are  bound  to  destroy

 the  unity  of  the  nation.  Every  effort  should  be  made  to  discourage  the  same,  For  the

 sake  of  socialistic  society  We  must  banish  caSteism  from  the  country.

 Regarding  land  reforms  I  may  submit  that  the  remedies  suggested  by  Kaka  Sahib
 Kaledkar  in  this  regard  may  be  implemented,  More  facilities  should  be  provided  for  the

 education  of  tribals  and  Scheduled  castes.

 Alongwith  the  states  of  P.  and  Bihar  we  are  having  Napal  and  there  is  an  interna-

 tional  border  of  700  kilometers  .  Several  undeSirable  elements  cross  over  to  Indian  Border.

 It  is  sugg2sted  that  more  police  posts  should  be  created  and  the  crossing  of  the  people  should

 be  restricted.

 Lastly,  I  may  say  a  word  regarding  underground  freedom  fighters.  Even  if  pension

 is  not  given  to  them  atleast  some  facilities  such  as  medical  aid  etc,  should  be  [provided

 to  them.

 श्री  चपलेन्डु  agra
 :  मैं  श्रापका  श्राभारी हूं

 कि  ग्रापने  मुझे  गृहं  मंत्रालय  की

 ्रनुदानों  की  माँगों  संबधी  चर्चा  में  भाग  लेने  का  सुझवसर  प्रदान  किया  ।  विभिन्न  राजनीतिक  क्षेत्रों  तथा

 दलो  के  क्षुब्ध  व्यक्तियो  ने  देशमें  गत  के  दौरान  जो  झराजकता  तथा  अनुशासनहीनता  का  वातावरण

 उत्पन्न  दिया  उसके  बारे  में  मुझे  कुछ  विशेष  कहने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमा रे

 देश  में  ict  रिक  गड़बड़ी  हड़तालें  करवाने  तथा  विश्वविद्यालयों  आदि  को  बंद  करवानें  संबंधी

 जो  प्रयत्न  किये जा  वह  किसी  विदेशी शक्ति  के  इशारें
 पर  किये

 जा  रहे  थे  तथा इन  सब  की  जांच
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 करवाई  जानी  चाहिये  ।  गृह  मंत्रालय  को  इन  सभी  गतिविधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सुव्यवस्थित
 चर  विभाग  को  व्यवस्था  करनी  क्योंकि  विदेशी  शक्तियों  का  सदा  यही  प्रयत्न  रहता  है  कि  हमारे
 देश  में  हो  रहे  विकास  कायें  में  बाधा  डाली  जाये  हमारे  देश  के  समक्ष  wal  बहुत  सी  समस्यायें  हैं

 पी०  पार्थासारथी  पीठासीन

 [SHRI  P.  PARTHASARTHY  in  the  Chair]

 अब  तक  हमारी  समस्या  ae  थो  कि  हमारे  विश्वविद्यालयों  में  faaret  पढ़ाई  नहीं  करते

 श्रमिक  waar  काम  नहीं  करते  थे  तथा  निदेशक  श्रधिकारी  भी  झपना  काम  पूर्ण  तत्परता  से  नहीं  करते

 थे  ।  अरब  स्थिति  पुर्गतया  बदल  गई  है  ।  हमने  मुद्रा  स्फीति  पर  काबू  पा  लिया हूं
 जिसके

 परिणाम  स्वरूप

 कि  अनेक  विदेशी  सरकारें  लड़खड़ा  गई  हैं  ।

 मूल्यवृद्धि  पर  काबू  कर  लिया  गया  है  तथा  शिक्षा  को  ठोस  झ्ाधार  मिला  है  ।  लेकिन  ये  समस्याएं

 फिर  भी  रहेंगी  ।

 सरकार  का  श्रादिवासियों  के  विकास  के  लिए  उपयोजना  लाने  का  मैं  स्वागत  करता हूं  ।  लेकिन

 यह  नवा  कार्यक्रम  उन्हीं  क्षेत्रों  में  area  किया  जायेगा  जहां  श्रादिवासियों  की  जन  संख्या  50  प्रतिशत

 से  अधिक  हो  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  50  प्रतिशत  से  श्रघिक  आ्रादिवासी  जनसंख्या  वाली

 पंचायतों  को  HIT-ASTAT  में  सम्मिलित  किया  जाये  ।  wera  50  प्रतिशत  श्रादिवासी  जनसंख्या  वाले

 क्षेत्र  fass  रह  जायेगें  क्योंकि  qt  चलों  में  उनकी  जनसंख्या  51  प्रतिशत  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  श्राप  श्रपना  भावण  शीघ्र  समाप्त  करें  |

 श्री  चपलेन्दु  भट्टाचार्य
 :  जो  श्रादिवासी  लोग  ऐसे  जंगलों  में  रहते  हैं  जहां  खनिज  vary  बहुत

 मात्रा  म  मिनते  हैं  ।  श्रादिवासियों  को  खान  उद्योग  के  वास्तविक  मालिक  श्रौर  उद्यमी  बनाने  के

 लिए  हमें  खान  faaat  में  ara  परिवर्तन  करने  होंगे  ।

 महानगरों  की  विशेष  समस्यायों  यथा-प्रटरी  पर  रहने  ७ उार  बढ़ती  हुई  जनसंख्या
 को

 देखते

 हुए  कानून  और  व्यवस्था  की  श्रोर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 दूसरे  से  उत्पन्न  हुई  क्षेत्रीय  भिन्नता  श्रौर  असन्तुलन  समाप्त  किया  जना

 चाहिए  ।  अन्यथा  गरीब  atc  पिछड़े  क्षेत्र  गरीब  झ भ्रौर  पिछड़े  ही  रहेंगे  तथा  श्रमीर  शौर  aly  अमीर  हो

 जायेंगे  ।

 गृह  मंत्रालय  ने  जो  धन  व्यय  किया  है  वह  कहां  तक  कारगर  सिद्ध  हुमा  है  इसकी  जांच  की  जानी

 चाहिए  ।  पुलिस  श्रौर  अन्य  लोगों
 को  ग्रधिक

 सक्षम  बनाने  के  लिए
 उन्हें  उपकरण  उपलब्ध किए  जाने  चाहिए

 सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों

 के  कार्य  पर  नजर  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  तैनात  जाना

 चाहिए ॥
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 भर्ती  are  पदोन्नति  के  लिए  संव  लोक  सेवा  श्रायोगਂ  ने  के  बारे  में  सुझाव  दिया  है

 में  श्रांकड़ा-जैंक  वैज्ञानिक  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  जनसंख्या  वृद्धि  कृषि  are  श्रद्योगिक  उत्पादन

 तथा  उत्पादकता  तथा  भूमि  श्रादि  के  लिए  भी  श्रावश्यक  है  ।  इन  सबके  झांकड़े  हुमा रे
 पास  होने  चाहिए  |

 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  प्रधिक  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  भरती  श्रीर  पदोन्नति  के  सम्बन्ध  में  संघ  लोक  Gar  तौर  प्राक्कलन  समिति

 द्वारा  स्थापित  पद्धति  लागू  की  जाये  श्रौर  गृह  मंत्रालय  उसे  कारगर  बनाये  |

 श्रीसती  रोजा  देशपांडे  :  मैं  श्री  भोगेख  झा  के  मत  से  पुरी  तरह  सहमत  हुं  यह

 ठीक  हो  कहा  गया  है  कि  त्रापात  स्थिति  श्रावश्यक  हो  गई  थी  शरार  हम  इसका  समथनਂ  करते  हैं  इससे

 कुशासन  समाप्त  हो  गया है  |  लेकिन  झापात  स्थिति  से  मिले  का  wera  पर  दुरुपयोग

 किया  जा  रहा  है  ।  पुलिस  निरकंशਂ  हो  गई  हूं  ।  शरार  बहुत  ज्यादतियां  कर  रही  हूं  ।  इस  प्रवृत्ति  को  रोका

 जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  लोग  यहं  कहेंगे  कि  देश  के  बड़े  व्यापारियों  ax
 एकाधिका  रवादियों  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अ्रापात  स्थिति  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  |

 बेलगांव  are  कारवार  के  विवाद  का  उल्लेख  किया  गया  ह  ।  इस  समस्या  को  हल  किया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गथा  तो  कुछ  तत्व  इस  श्रवसर  का  लाभ  उठा  कर  महाराष्ट्र  त्रौर  कर्नाटक

 में  साम्प्रदायिक  भावना  फैला  सकते  हैं  ।

 जब  कल  मैंने  गह  मंत्री  महोदय  से  यह  प्रश्न  किया  कि  शिव  सेना  जैसे  संगठन  पर  प्रतिबंध  क्यों

 नहीं  लगाया  गया  तो  उन्होंने  कहा  कि  हुम  तब  तक  कुछ  नहीं  कर  जब  तक  इस  संस्था  की  गतिविधियों

 के  बारे  में  हुमें  कोई  सुचना  न  मिले  |  इससे  मुझे  बड़ा  Wag  sar  है  ।  लेकिन  बम्बई  की  जनता  इन  wa

 बातों  का  नहों  करेगी  |  जनता  को  नारेबाजी  श्र  उपदेश  मात्र  देने  से  श्राप  उनका  दिल  नहीं

 जीत  संकते  ।  श्रापकों  aoa  मंत्रियों  तथा  अधिका  रियों  पर  भी  प्रतिबंध  लगाना  चाहिए  ग्रन्यथा  ऐसे

 दायिक  aca  सक्रिय  हो  जायेंगे  ९ ग्र।र  हमारी  एकता  को  खतरा  पदा  करेंगे  |  ग्राशा  है  मंत्री  महोदय  इस

 सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही  ग्रवश्यं  करेंगे  |

 Shri  Swami  Brahmanandji  (Hamirpur)  :  The  Ministry  of  Home  Affairs  deserves

 tributes  for  protecting  the  country  form  the  conspiracies  of  opposition  parties.  Now  that

 there  is  an  atmosphere  of  peace  in  the  country,  Committees  of  Memberes  of  Parliament  should

 be  set  up  to  see  that  officials  do  not  make  any  mischiefin  implementing  the  20-Point  Programme.

 Family  Planning  should  be  made  applicable  to  every  section  of  the  society  irrespective
 of  caste  or  creed.  Religion  should  not  be  made  obstacle  in  this  programme.  Oursis  a  secular

 country  and  no  section  of  society  should  be  spared  on  the  basis  of  religion.

 The  existing  system  of  elections  should  be  changed.  Even  the  Members  of  Parliement

 should  not  be  made  subject  to  election  petition.  Election  symbols  should  be  allotted  only  to

 that  party  which  has  at  least  50  Sitting  Members  here.  Elections  should  be  contested  only  in

 the  name  of  Party.

 There  is  no  need  of  pleaders  or  advocates  in  the  Courts.  Gram  Parichayats,  District  Cour-

 cils  and  legislative  Assemblies  should  be  given  wider  powers.  There  skculd  be  no  two  separate

 posts  of  the  President  and  the  Prime  Minister.  Only  the  President  should  be  directly  elected
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 by  the  people  and  ‘no  Confidence  motion’  cannot  be  brought  against  him  for  one  year  A  Cabi-

 net  of  21  members  elected  by  the  House  ard  11  nominated  by  the  President—

 should  be  constituted  for  running  the  administration  of  the  ccuntry

 Hooliganism  and  instability  are  increasing  in  the  country.  In  Order  to  put  a  stop  to

 these  Government  should  take  stern  steps  to  discourage  drinking  and  smokirg,  particularly

 among  youths  and  legislators  Our  Prime  Minister  has  made  great  sacrificcs  for  the  ccurtry
 She  has  removed  Capitalists  in  the  country.

 he  Members  of  Parliament  should  go  to  their  Constituencies  ar.d  see  that  20-Poirt  Pro-

 gramme  is  implemented  there  by  the  Officials.  Land  ceiling  regulatiors  should  be  implemented

 in  the  cour:try  and  surplus  land  should  be  distributed  to  the  poor  landless  persons

 श्री  दशरथ  देव  आदिवासियों  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  नोति

 संदोजजनक  नहीं  सरकार  HS  सदाय  11.0  तो  दे  ही  रही  है  लेकिन  इससे  समस्या  हुन  नहीं  क्योकि

 यह  राष्ट्रीय  समस्या  का  एक  अंग  है  ।

 संजिधान  में  श्रन्ता  fea  faery  सिद्धांत  नारा  मात्र  कर  रह  गये  हैं  भ्रादिवार्सी  समस्या  को

 राहत  देने  हेत  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है

 कहा  गया  है  कि  सरकार  कहीं-कहीं  प्रादिवासी  विकास  खंड  mie  परियोजनाएं  बना रही  है  ।

 लेकिन  इन  से  श्रादिवासिय  की  भूमि  को  संरक्षण  नहीं  मिला  है  ।  क्षेत्र  कों  farted  होते  ही

 उसे  दूसरे
 लाग  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  जाता  है  ।  श्रांदिवासियों  को  सं  रक्षण  देने  का  केवल  एक  ही

 तरीका  है  कि  सधन
 ग्सी

 क्षेत्रों  को  अ्रनुसू चित  क्षेत्र  घोषित  किया  जाये  श्रौर  उन्हें  क्षेत्रीय  स्वायत्तता

 दो  जाय े।

 जहां  तक  ग्रासाम  का  सम्बन्ध  संविधान  की  otf  के  अन्तत  tal  को

 गर  लोगों  के  हाथों  में  सौंपना  निषिद्ध  है
 बल  प्रदेश  अर  राज्य  बन  गये  हैं  ।

 यदि  इन  प्रदेगों  को  भूमि  को  प  एक्ष
 ग

 प्रदान  नहीं  frat  यदि
 इन

 क्षेत्रां  को  अनुसूचित  क्षेत्र  घोषित

 न  किया  जाता  ग्रार  यदि  इन्हे  क्षेत्रीय  स्वाथत्तता  नहीं  दी  तो  ऐसा  नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा  में  arg  क्षेत्र  समाप्त  कर  feat  गया  है  ।  जार  3000  आदिवासी  परिवार

 गैर  तौर  पर  बेदखल  कर  दिये  गये  हैं  ।

 प्रत  :  सभी  सघन  a  feara  क्षेत्रा  को  क्षेत्र  के  रूप  में  घोषित  feat  जाना  चाहिए  ।

 चढ़ ो ्  अ्रतुमुचा  के  अत तर  ड
 :  क्षेत्र  में  एक  प्रादेशिक  परिरद  इ  जानी  चाहिए  ।  सभी  संघन

 क्षेत्रों  में  अनुसूची  लाग  की  चाहिए  |

 श्री  इयाम  सुन्दर  महापात्र  गत  फरवरी  के  महीने  में  मुझे  ग्रन्डेमान  अर  निकोबार

 द्वोप  समहों  की  यात्रा  करने  का  श्रवसर  मिला  वहां  मैंने  यह  देखा  कि  वहां  रहने  वाले  ्रादिवासी  लोगों

 को  बहुत  गंभोर  कठि  वाइथ  को  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  अ्रडमान  द्वीप  में  केवल  23  भंडेमानी  रहते

 उन्हें  श्रलग-प्रलग  फैंका  EM  है  ।  उनकी  कोई  देखभाल  नहीं  की  जाती  है  ।  वे  तिरस्कृत  हैं  और
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 उन्हें  srazzy  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  ।  वे  झधेनग्न  में  रहते हैं  वहां  aia  कर्बाले  के

 लगमग  123  व्यक्ति  रहते  हैं  ।  मुझे  यह  बड़े  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  हू  कि  हमें  ग्रादिवासिंयों  के  रहन

 सहन  के  बारे  में  कु  ड  फ्ता  नहीं  वे  iad  :  अलग  थलग  रहते  सरकार  को  के  att  में

 झतुकून  रेला  अपनाना  चाहिए  ।  का  कल्याण  करने  हेतु  वहां  कत्तेंव्यनिष्ठ  श्रधिकारी  भेजने

 चाहिएं  ।

 देश  के  उड़ि  दा  भावो  लोगों  की  उनकी  संस्कृति  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार

 कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  ।  feigwta  जिले  की  कुल  14,  80,816  जनसंख्या  में  2  लाख  से  afer  उड़िया

 भाषी  व्यक्ति  रहते  है  ।  मोह  भंडार  मुशातोनी  क्षेत्र  को  छोड़कर  बहुरागोड़-चकूलिया-घाटसिला  क्षेत्र

 को  कुन  257751  जनसंख्या  में  से  वहां  99000  से  भी  अधिक  उड़िल  भाषी  व्यक्त  रहते हैं  फिर  भी

 वहां  उन्हें  उड़ि 1  भाषा  बढ़ाने  के  fag  कोई  प्रावधान  नहीं  किन  wat  इस  मामले  की  ae  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए

 निःसंदेह  देश  में  पुलिस  ने  बड़ा  सराहतोय  कार्य  किया  है  ।  लेकिन  पुलिस  अधीक्षकों  से  स्पष्ट

 रूप  से  कहा  जाये  कि  पुलिस  की  ज्यादतियां  are  के  मामलों  को  कठोरता  से  faietat seas  जाये  ।

 इस  aia  में  प्राप्त  पर  पुरा  ध्यात  दिया  जाये  atafad  तथा  चों  व्यक्तियों  को  ऐसा  दंड

 दिया  जाये  जिससे  को  भो  सबक  मिले  ।

 Shri  Amarnath  Vidyalankar  (Chandigarh) :  Chandigarh  was  facirg  arvmber  of

 problems  where  I  was  elected  to  this  House  The  main  problem.  is  that  of  Slums  which  are

 developing  there.  Then  there  is  a  problem  of  development  of  Villages.  It  is  gratifying  that

 the  Home  Ministry  has  paid  due  attention  to  these  problems  and  taken  steps  to  solve  scme  of

 them.  Provisions  have  been  made  for  labour  colonies  in  the  plan.  It  has  been  decided  to  deve  lop
 these  Villages  which  were  b2irg  destroyed  earlier.  The  People  of  Char-digarh  are  grateful

 for  these  steps.

 There  are  large  number  of  Government  employees  in  Char.digarh,  tut  the  rum.ter  cf  Cc-

 vornmoint  Quarters  are  very  small.  Steps  should  be  taken  to  construct  more  quarters  for  (00-

 vermment  so  that  they  may  be  :eheved  of  housing  problem.

 There  are  certain  small  villages  from  where  land  revenue  is  collected.  The  Goverrmert

 The  Goverr  ment has  to  spend  an  amount  their  income  on  collect  the  land  revenue.
 should  give  up  collection  of  land  revenue,  find  out  some  other  method  of  collecting  certain  furds
 from  those  villages  which  should  be  spent  on  the  development  of  those  villages.

 Mari  Majra  is  a  big  town.  There  is  plan  for  the  develpmert  of  that  town  but  it  has  been

 pending  for  quite  some  time.  That  plan  should  be  implemented.  Also  representatives  of  the

 people  should  be  included  in  the  Advisory  Committee  or  Notified  Arez  Ccmmittee  or  ary  other

 body  for
 that

 town.

 Asum  of  Rs.  3  lakhs  has  been  earmarked  for  publicity.  Pamphlets  should  be  issued  which
 could  give  information  about  Chandigarh  to  tourists  and  others.

 A  peovision  of  Rs.  2  lakhs,  72  thousands  has  been  m
 ada aac  for  court  cases.  The  Govern-

 thar
 ment  should  see  to  it  isch  good  and  efficient  lawyers  are  engaged.
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 There  is  need  for i improving
 town  plannirg.  Old  plars  should  be  made  up  to  date  and

 roads  etc.  should  be  planned  keeping  in  view  the  likely  growth  of  the  city.

 Funds  are  being  earmarked  for  rural  roads  Steps  should  be  taken  to  construct  rural  rcads
 where  they  did  not  exist

 There  should  be  2  municipality  for  House-tax  can  be  levied  on  the  house
 owners  and  the  money  thus  realised  cari  be  spent  on  the  development  of  Char  digarh

 There  are  certain  officers  who  has  been  in  Chandigarh  for  so  many  years  Such  offictis
 should  be  transferred  and  new  officers  posted  in  their  place.

 Emergency  has  been  liked  by  the  people  because  it  has  led  to  the  progress  of  the  Courtry.
 In  our  educational  institutions  R.S.S.  and  other  such  bodies  have  created  cells  These  Cells

 hould  be  distroyed.

 थ्रो  Como
 शिनाय  Te  मंत्रालय  पर  भारत  सरकार  ने  सिक्किम  पुर्ण  राज्य

 का  दर्जा  जम्म  और  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  शेख  श्रब्दत्ला  से  करार  नागालैंड  विद्रोहियों  से

 समझौता  कर  तथा  श्ररुणाचल  प्रदेश  में  विधान  सभा  श्रौर  विधान  परिषद्‌  बनाकर  सराहनीय  कार्य  कपि

 वर्तमान  नेतृत्व  में  मिजोरम  के  विद्रोहियों  के  साथ  समझौता  करना  श्रौर  हमारे  देश  के  इस  क्षेत्र  में

 शांति  बनाना  सश्कार  के  लिए  कठिन  काय  नहीं  होगा  ।

 यद्यपि  सरकार  राज्यों  के  मध्य  वाद-विवाद  को  सुलझाने  का  पुरा  प्रयत्न  कर  रही  है  परन्तु  खेद

 है  प्रभी  तक  महाजन  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  को  लागू  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  सरकार  कर्नाटक  भ्रौर  केरल

 तथा  महाराष्ट्र  पौर  कर्नाटक  के  बीच  सीमा  विवाद  को  शीघ्र  हल  करें  ।

 खेद  है  कि  गत  वष  के  दौरान  दक्षिण  क्षेत्र  परिषद्‌  की  कोई  क्षेत्रीय  बठक  नहीं  हुई  है
 ।

 दक्षिण  क्षेत्र
 के  राज्यों  में  सामान्य  हित  के  wan  विषय  हैं  श्रौर  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि

 दक्षिण  क्षेत्र  परिषद  को  बैठक  शीघ्र  प्रायोजित  की  जाये  |

 प्रधान  मंत्री  घोषित  कार्यक्रम  की  श्रनेक  उपलब्धियां  है
 ।  मेरे  राज्य  में  कृषकों

 कृषि  भूमि  at  wafer  मजदूरों  को  मकान  बनाने
 ैं

 लिए  जमीन  का  वितरण  कार्य  बड़े  सराहनीय

 ढंग से  चल  रहा है  ।  लेकिन यह  खेद  का  विषय है  जन-प्रतिनिधि  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित

 करने  में  सक्रिय  रुप  से  भाग  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  सरकार  को  यह  देखना  चा  हिए  कि  इस  कार्यक्रम  की  क्रियात्विति

 में  संसद  सदस्य  सक्रिय  भाग  ले  ताकि  इन  योजनाओं  को  अधिकाधिक  सफ़ल  श्रौर  सार्थक  बनाया  जा

 सके |

 अ्रनुच्छेद  226  से  हमारे  देश  का  विकास  are  प्रगति  रुकी  है  ।  रोकादेश  जारी  करने की
 उच्च

 न्यायालयों  की  शक्ति  को  सी  fia  करने  के  लिये  waver  226  का  संशोधन  किया  जाना  श्रत्यन्त  अनिवाय

 भूमि  संधार  कानून  शीघ्र  लागू  किए  जाने  चाहिए  ।  संविधान  के  अरन्य  संशोधन  किए  बिना  ही  सरकार

 को  ग्रनच्छद  226  का  तुरन्त  संशोधन  करना  चाहिए  जिससे  भूमि  सुधार  नियम  शीघ्न  लागू  किए  जा

 सक |

 अ्रनुसुचित  जा  तियो  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  त  बहुत  कायें

 किया  है  ।
 बहुत  कुछ

 झर
 किया

 जाना  है  श्रौर  वह  भी  रोजगार  सम्बन्धी  मामलों में  ।  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  श्रौर  बैंकों  में  प्रनसचित  जातियों  तथा  श्रनसुचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  रोजगार
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 के  लिए  कोई  श्रारक्षण  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  एवं  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हरिजनों  तथा

 पिछडे  वर्ग  के  लोगों
 के  लिए  ध्यान  श्रारक्षित  करने  के  लिए  कानून

 पास  fear  जाना
 चाहिए

 ।

 भ्रनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची में
 संशोधन  किए  जाने  की  श्राकश्यकता

 है  ।  मेरे  राज्य  में  जाति  के  श्रादिवासी  रहते हैं
 ।  लेकिन  ये  लोय  जनजातियों  की

 सुंची  में  नहीं  सरकार  को
 यह

 देखना  चाहिए  कि  झ्ादिवासी  लोगों  वास्तव  में

 बहुत  पिछड़े  लोग  श्रनुसूचित  जनजाति  की  सुची  में  शामिल  किया  जाए  1

 जेब  भी  जनता  कोई  शिकायत  करती  है  तो  ae  शिकायतें  उन्हीं  atantiat  के  पास

 भजी  जाती हैं  जो  स्वयं  दोषी  होते  हैं  या  जिनके  विरुद्ध  शिकायतें  की  जाती  हैं  ।  सरकार को  जनता

 द्वारा  तथा  संसद  सदस्यों  द्वारा  की  जाने  वाली  एसी  शिकायतों  की  जांच  करने  हेतु  एक  स्वतंत्र

 बनानी  चाहिए  ।

 Shri  Ishague  Sambhali  :  (Amroha)  The  Home  Ministry  has  done  well  in  improving
 the’  administration  after  the  declaration  of  the  emergency.  But  jt  should  be  kept  in  mind  that

 the  daiger  from  communal  forces  is  not  yet  over.  They  are  only  tying  low.  Recer.thy  the  RSS
 p-ople  has  tried  to  disturb  peace  in  Sambhe}  town  and  other  places  in  P.  by  trying  to  arcuse

 communal  feelings.  The  Government  must  not
 ignore

 the  threat  still  posed  by  these  communal
 forces

 Taere  is  lot  of  discrimination  being  made  against  minortics  especially  muslim  minotities
 in  the  matter  of  recruitment  to  various  posts  There  should  be-rescrvation  of  posts  for  muslims
 in  government  services  and  also  in  pubic  sector  and  private  sector  | भ ह  terprises

 In  the  budget  the  government  has  given  concessions  to  industrialists  but  prices  of  indus-

 trial  goods  are  not  coming  down.  Action  should  be  taken  against  the  concerned  people  so  that

 prices  come  down

 Shei  Nageshwar  Dwivedi  (Machhilishahr)  There  has  ween  xemarkeble  change  in
 the  law  and  order  situation  in  the  country  after  the  emergency.  But  recently  .fizexe  has  been
 a  cise  in  the  number  of  incidens  of  dacoities  and  robberies  in  the  buses  !and  ranmll g ह
 specially  in  Uttar  Pradesh.  Government  sheild  take  {drastic  measures  to  stop  recurrence  of
 such  incidents

 At  present  those  freedom  fighters  who  has  an  annual  income  of  more  than  Rs.  are
 not  eligible  for  6218.0  political  pension.  This  limit  should  be  raised  to  Rs.  8000/-  a0  that
 more  persons  could  be  covered

 is  our  national  language  but  it  has  not  been  given  its  due  place.  Many  dépaitments

 of  Central  Government  publish  their  Reports  in  English  only.  Government  should  see  that

 Reports  of  those  departments js  available in  Hindi  also.  Government  should  ensuré¢  that  letters.
 received  in  Hindi  should  be  replied  in  Hindi  only  by  the  Ministries.

 Shri  Tuna  Oraon(  Jalpaiguri)  :.  Liquor  is  sold  to  tribals  in  great  quantities  in  the
 tribal  areas  of  north  Bengaland  Assam.  This is  responsible  to  a  great  extent  for  their  economic
 exploitation  and  backwardness.  Government  should  enforce  their  prohibition  polic cy  with  full
 force  to  see  that  those  tribals  are  not  exploited  by  unscrupulous  liquir  contractors.
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 The  tribal  people  have  their  own  language  peculiar  accent.  Arrangements-should
 be  made  in  schools  in  the  tribal  areas  for  imparting  education  to  tribals  in  their

 ewn  mother  tounge;  wherever  possible  there  should  be  one  teacher  on  every  अए हए  trital

 students.  Unless  this  is  done  our  objective  for  an  expediticus  developments  of  the  tribal  areas

 will  not  be  achieved

 शी  Ho  न्रशनी  गृह  मंत्रालय  की  माँगों  का  समन  करतां

 स्थिति  के  कारण  कानन  शौर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  अड़ा  सुधार  हुमा  है  ।

 मेरा  faabara  क्षेत्र  प्रादिवीसी  बहुल  क्षेत्र  है  वहां  150-200  लोगों  को  स्वतंत्रता  सेनानी

 की Guat  मिलतीं  परन्तु  कुंछ  लोग  जो  वहां  श्रंग्रेजों  की  का  शिकार  हुए  उनके  झाश्थितों  को  कुछ

 नहीं  मिला  ।  कागजी  संबत  कें  ya  में  उन्हें  पेशन  से  वंखित  रखा  गया  है

 ग्रादिवासियों  के  आर्थिक  अर  सामा  जिंक  विकास  के  प्रयत्नों  में  तजी  लाई  जाएं  |  परन्तु  इसके

 बजाएं  कहां  उनका  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  निजी  तौर  पर  सहकारी  करने  वालों  के  द्वारा  उनका

 झंत्यिक  शोषण  gard  ।  परन्तु  कंग  लेने  की  ate  कोई  सूबिधा  न  हीने  के  कारण  वे  लोग  श्रौर

 कहा  जाए  ।  सरकार  ऋण  '  सम्बन्धी  afar  दें  परन्तु  इसके  साथ ही

 कहां  शराब  बन्दी  की  जाए  क्योकि  यह  भी  अ्रदिवां  सियीं  शोषण  का  एक  कारण  है  |

 थे  दोनो  बातें  खतम  होनी  चाहियें  ।  योजना  झ्ायोग  द्वारा  1973  में  निमकत  टास्क  फ़ीस ने  थी  इसका

 ee  क्रिया  और  केन्द्रीय  मद्यनिषेघध  समिति  ने  26-3-1974  को  उसे  स्वीकार  किया  था  ।  यह  बात

 erat  मेंਂ  अनस  चित  जातियों  ate  washer  के  इन्चाज  afgui  के  WIAA  में  भी

 स्वीकार  की  गई  ।  Waafad  जातियों  श्रौर  जनजातियों  wad  ने  ae  1971-73  के  अपने

 whraza  इन  का  उल्लेख़  किया

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  यदि  सरकार  वनवासी  क्षेत्रों  में  सुधार  किये  बिना  अ्राधिक  विकास  के  लियें

 अधिक  राशि  देती  है  तो  उसका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  कोई  श्राधिक  विकास  नहीं  होगा  ।  जत

 मैं  HraaTT  मत्री  से  ग्रेन  रोध  करती  हूँ  कि  इस  प्रकार  '  के  शौर्षेण  की  रोकने  में  प्राथमिकता  दी  2.0  ate

 नाद  में  बिकास  के  far  धत  दिया  जाय  |

 Shri  OQnkar  Lal  Berwa  (Kota)  The  Ministry  of  Home  Affairs  has  opencd  165  centres

 for  teaching  and  propagation  of  Hindi  In  view  of  the  size  ard  population  of  our  country  this

 number  is  too  inadequate  to  have  any  impact  on  the  problem  Therefore,.more  such  centres

 should  be  opened.  Annual.  Reports  and  other  infoimation  in.  respect  ot  the  working  of  the

 Ministries  should  be  made  available  in  Hindi  ako,

 The  rate  of  stipends  for  S.C.  &  5.  students  who  stay  in  hostels  should  be  increased.

 ‘Tinese  hostels  should  be  managed  by  S.C.  and  5.  T.  persons  ofily.  The  colonies  of  SC  &  ST

 people  should  not  be  located  at  distant  and  isolated  places  in  the  towns  These  colcrits  kiuld

 be  located  in  the  centres  of  the  towns

 Rajasthan  receive  minimum  amount  as  compared  to  all  the  states  for  harijars  we  lfére

 ‘This  amount  should  ‘be  increased  considerably.  An  amouttt  of  Rs.  40  kas  becn  for

 abolishing
 the  practice  of  carrying  night  8011  on  the  heads.  More  amount  should  be  allotted  for

 this  purpose.  Besides  the  flush  system  of  laterins  should  be  made  compulsory  in  all  the

 This  will  go  a  long  way  in  removing  this  evil  practice.
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 श्री  पाश्नोकाई  हाश्नोकिष  :  प्रभी
 हाल  gl  में  प्रहमदाबाद  में  विस्फ्रोटक

 षदाथ  बरामद  हुए  हैं  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  भारत  में  समाजविरोधी
 तत्व  at  संक्रिय  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  और  कठोर  उपाय  किये  जाने  चाहियें  ताकि  इन  तत्वों  का  दमन  किया  जा

 सके

 मणिपुर  भी  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां  प्राजाद  हिन्द  फ़ौज  ने  स्वतंत्रता  संग्राम  लड़ा  था  ॥

 इस  संग्राम  में  कोहिमा  wie  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  गॉली  चली  थी  स्वतब्वता  साग्रम म  वहाँ  के

 लोगों  ड्लारस  की  गई
 कुर्बानी

 को  ग्राज  भुलाना  नहीं  चाहिये  ।  सरकार  को  देखना  चाहिये  कि  श्राजाद

 हिन्द  फ़ौज  का  समर्थन  करते  समय  जिन  लोगो  ने  श्रपनी  कुर्बानी  दी  उन्हें  भी  राजनीतिक  पेंशन  के

 योग्य  माना  जाना  चाहिये  ।

 स्वतंत्रता  yarharat  बच्चो  के  कल्याण  सम्बन्धी  योजनाएं  प्रभी  तक  राज्यों  में  तैयार

 जहां  कहीं  ये  तयार  हुई  हैं  वहां  इन्हें  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  मंत्रालय को  इस  समस्या

 में  श्रघिक  रुचि  लेनी  चाहिये  ।

 दी  जी  राष्ट्रभाषा  श्रघिकाधिक  लोकप्रिय  बनाना  चाहिये  ।  इसकी  महत्ता  इतनी

 श्रंधिक  है  कि  लोगों  को  यह  कहते  बनता है  कि  इसे  वश्य  लाग  feat  जाना  चाहिये  |  बहत  से

 स्बयंसेबी  संगठन  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिये  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहे  ्य  इनकी  सहायता  की  जानी

 चनतहिये  |

 आदिवासी  लोगों  तथा  wea  पिछड़े  समुदायों  का  कल्याण  हमारे  देश  के  विकास  के  लिपे

 qa  शर्तें  है ।  जब  तक  इन  area  का  विकास  नहीं  तब  तक  हम  यह  दावा  नहीं  कर  सकते

 fa  देश  का  समग्र  विकास  हो  गया  है  ।  योजना  बनाने  मात्र  ग्रौर  उसपर  धन  व्यय  करने  से  कार्य  सिद्ध

 सभी  पहलुग्रों  जसे  आर्थिक  तथा val  होगा  ।  उनके  जीवन  के

 राजनीतिक  पहलुओं  पर  समान  रूप  से  ध्यान  देने  की  श्रावश्यकता  है  ।  इन  सभी  पहलुओं  का  विकास

 बिना  लोगों  का  विकास  नहीं  होगा  ।  सरकार  को  इस  मामले  की  गम्भीरता से  जांच

 करनी  चाहिये  |

 मग्  Hat:  (at  के  ०  eT  रेडी
 मैं

 aarrata  महोदय  गह  कल  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।  अब  सभा  कल  मध्यान  a

 11  बजे  होने  के  लिये  स्थगित  होती  है

 तत्पच्चात  लीक  सभा  2  1976/13  सत्र  1898  के  11  बजे

 लंक के  लिये  स्थगित  हुई  i

 The  Lok-  Sabha  then  adjourned,  till  eleven  of  the  Clock  on  Friday,  April  2,  1976[Chattra  13;

 1898  (Saka
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